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 श्री  ए०  सी०  गुहा  जी  मंडल

 लोक-मना  ने  दो  मामलों  की  ओर  ध्यान

 १.  मारे  १९५५  दिलाया  है  ।  एक  यह  कि  सारी  प्रक्रिया

 ae नि  धाया  का  पुनरीक्षण  या  जाये  और  इस  काम

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  के  लिये  विशेषज्ञਂ  समिति  स्थापित

 महोदय  पीठासीन  की  जाये  और  दूसरा  यह  कि  एक  स्वतंत्र

 ह  क  अपीलीय  निकाय  बनाया  जायें  ।  इस

 समय  अपील  स्वयं  बोर्ड  द्वारा  सुनी  जाती
 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 मंडल  ने  सुझाव  है  कि  एक
 सीसादधुल्क  चौकियों

 पृथक  अपीलीय  होना  चाहिये  ।
 *३४०.  सरदार  gay  लिट  क्या

 दोनों  मामलों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार
 faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 फिया  जा  रहा  है  ।

 (=)  क्या  भारतीय  व्यापारी  मंडल

 श्री  एस०  Alo  सामन्त  क्या  पिछले
 ने  सीमाशुल्क  चौकियों  के  कार्यकरण  का

 ६  मासों  में  प्रक्रिया  के  नियमों  में  कोई  मूल
 पुनरीक्षण  करने  के  लिये  सरकार  से  एक

 परिवहन  किया  गया  हं  ?
 समिति  नियुक्त  करने  के  अनुरोध

 किया  ताकि  उन  की  प्रक्रिया  तथा  व्यवहार  श्री  ए०  ato  में  नहीं  समझ

 के  सुधार  के  लिये  प्रस्ताव  जायें  सकता  fa  मूल  परिवंतन  से  माननीय  सदस्य

 और  का  क्या  अभिप्राय  हैं  ।  बदलती हुई

 तियों  के  अनुसार  प्रक्रिया  के  नियमों  में यदि  तो  क्या  किसी  समिति

 की  नियुक्ति  का  विचार  है  ?  समय  समय  पर  संशोधन  किया  जाता

 ar a

 oy
 2 क

 ।
 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  हद

 go
 सो०  :  (१)  जी  हां  ।  दो  विदेशो  भाषाओं  का  विद्यालय

 यह  विषय  विचाराधीन  हैं  ।
 *३४१.  थ्रो  भक्त  दान  क्या

 सरदार  हुक्म  सिंह  क्या  ने  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इन  सीमा शु ला  चौकियों  के  फायर  में  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  क्या  जो

 इन्ही  विशिष्ट  afe  यों पना  की  ओर  सरकार  कारी  सेवा  में  नहीं  पर  ने भ

 का  ध्यान  हूं  विदेशी  भाषाओं  के  विद्यालय  में  इसके  खुलने
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 के  बाद  से  अब  तक  विभिन्न  श्रेणियों  में  लिये  केवल  ऐसा  ही  माध्यम  हो  सकता

 शिक्षा  पाई  है  ।  ह ैजो  अध्य  पक  भी  जानते  हों  |

 रक्षा  उपमंत्री  सतीश  श्री  Zo  एस०  Yo  चेरियन  :

 c
 Cake  में  Y,  १९५३-५४  दि  प् es  यात्रियों  की  भाषा वार  संख्या  क्या  हू  ?

 और  चालू  वर्ष  में ७  ?  श्री  सती दा  चन्द्र  :  मेरे  पास  विभिन्न

 श्री  भक्त  दिन  मंत्री  महोदय  पाठ्यक्रमों  के  सैनिक  पदाधिकारियों

 के  उत्तर  से  स्पष्ट हैं  कि  अब  तक  इस  असैनिक  गजेटिड  पदाधिकारियों  और  अन्य

 यालय  से  बहुत  कम  संख्या  में  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  के  आंकड़े  र थि
 ।  यह

 व्यक्तियों  ने  लाभ  उठाया  क्योंकि  अब  एक  लम्बी  सारणी  है  और  यदि  माननीय

 इस  देश  में  विदेशी  भाषाओं  का  ज्ञान  सदस्य  चाहते  तो  में  उन्हें  दिखा  सकता

 प्राप्त  करने  के  लिये  उत्कंठा  बढ़  रही

 मंत्री  महोदय  गैर-सरकारी
 श्री  est  प्रश्न  संख्या  RC8  को

 व्यक्तियों  को  और  अधिक  संख्या  में  पढ़ाने
 भी  प्रशन  संख्या  ३४२  के  साथ  ले  लिया

 के  लिये  किस  तरह  का  प्रोत्साहन  दे  रहे 3  जाये  ।

 ट  ह f

 श्र  दातार  :  जी  ऐसा  किया  at
 श्री  सतीश  चन्द्र  यह  विद्यालय

 सकता  हूँ  ।
 सैनिक  कर्मचारियों  की  शिक्षा

 उनके  साथ  अध्यक्ष  महोदय  :  दोनों  प्रश्न  इक्ट्ठे के  खोला  गया  है  ।

 दूसरे  विभागों  के  कर्मचारी  भी  इसमें  जायेंगे  ।

 शिक्षा  पाते  हैं  ।  जितना  रुपया  डिफेंस
 राज्य  मंत्रालय  और  गृह-कार्य  मंत्रालय  का

 मिनिस्ट्री  इस  पर  ख़र्च  करती  है  और

 विलय
 जितनी  जगह  पास  है  उसमें  बहुत

 FAY,  श्री  डाभी  गृह  कायें बड़ी  संख्या में  हम  दूसरे  लोगों  को  इस में

 wal  नहीं  कर  सकते  ।  यह  बात  तो  मंत्री  ag  बताने  की  करेंगे  कि  राज्य

 नीय  मंत्री  से  करनी  चाहिये  ।  मंत्रालय  और  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  विलय के

 राज्य  मंत्रालय  में  काम  करने  वाले

 भक्त  जहान  जहां  तक  Wa  कर्मचारियों  और  इस  समय  राज्य  मंत्रालय

 ज्ञात  है  अभी  तक  इस  विद्यालय  में  शिक्षा  में  होने  वाले  विभिन्न  कार्यों  के  सम्बन्ध  मे

 का  माध्यम  अंग्रेज़ी हे  यानी  अंग्रेजी  जानने
 तई  व्यवस्था  क्या  है  ?

 वाले  व्यक्ति  ही  इस  में  प्रविष्ट  हो  सकते
 उपमंत्री  करना

 हैं  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि
 केवल  हिन्दी

 गृह-कार्य  मंत्रालय  और  राज्य  मंत्रालय  के

 जानने  वाले  शिकारियों  को  भी  कोई
 मिला  दिये  जाने  के  सारा  काम  जो

 सुविधायें  दी  जा  रही  हें  ?
 कि  पहले  इन  दो  मंत्रालयों  में  होता

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  इस  विद्यालय  के  गृह-कार्य  मंत्रालय  को  दिया  गया

 कई  अध्यापक  हें  जो  दूसरे  देशों  से  aa  है  और  इस  में  राज्य  मंत्रालय  के  आवश्यक

 पदाधिकारी  और  eda  भी  ले  लिये
 हुए

 रूसी  भाषा
 के

 लिये  रूस  चीनी

 भाषा  के  fet  चीन  इत्यादि  ।  इस  गये  हें  ।
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 राज्य  और  गृह-क्रिया
 मंत्रालय  का  के  लिये  निगम  ने  जो  प्रतिभूतियां  ली

 विलय
 उन्हें  अभी  निपटाया  नहीं  गया ।

 के  ३८४.  श्री  डा  क्या  गृह-कार्य  मंत्री
 श्री  झूलन  क्या  ऋण  देने  वाले

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  fs
 प्राधिकारी  ने  कम्पनियों  को  ऋण

 राज्य  मंत्रालय  और  गुह-किये
 देने

 से  पहले  इन  की  स्थिरता  पर  विचार

 मंत्रालय  के  विलय  के  क्या  कारण  और
 किया  था  ?

 ऐसा  करने  से  कितनी  बचत

 श्री
 ge  ato  कहा  प्रत्येक  ऋण

 हुई  है
 ?

 प्रति चनचना
 fod

 के  आधार  पर  दिया  गया  था

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  arte XY  an  उन  प्रतिभूतियों  का  निपटारा

 चूंकि
 राज्य  मंत्रालय  को  सौंपे  गये

 नहीं  हुआ
 ।  रुपया  देने  स  पहले  सब

 विशेष  ae  समाप्त  चुके  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है

 यह  निर्णय  किया  गया  था  कि

 १०  १९५५  से  गृह-कार्य  मंत्रालय  श्री  एस०  एन०  दास  औद्योगिक

 और  राज्य  मंत्रालय  को  मिला  कर  एक
 वित्त  निगम  ने  कितनी  कम्पनियां  अपने

 मंत्रालय  बना  दिया  जाये  जिसे  गह-करायें  हाथ  में  ले  ली

 मंत्रालय  कहा  जाये  |
 एं०  ato  चार  |

 इस  पग  फलस्वरूप  gS

 श्री  राम चन्द  वे  चार  कम्पनियां लाख  रुपये  की  बचत  होने  को  आदा

 न  संगठनों  के  संबंध  में  ZkRo,a00
 कौन  कोन  सी  जो  बन्द  हो  गई  हैं

 ?

 रुपये  की  और  बचत  होने  की  आशा  है  ।
 श्री  ए०  ato  चक्र  दी  सोनेपुर

 औद्योगिक  faa  निगम
 दी  सोलर  पैटरीज  एंड  फ्लोरा  लाइट्स

 foo,  दी  पंजाब  वनस्पति  एंड
 *३४३.  श्री  झूलन  सिह  क्या  वित्त

 आयल  लखनऊ  और  श्री  विक्रम
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ऐसी

 काटन  मिल्ज़  लखनऊ  |

 कितनी  कम्पनियां  बन्द  हो  गई  जिन्हों  ने

 भारत  के  औद्योगिक  वित्त  निगम  का  agar  श्र  कासलीवाल :  क्या  यह  सच  हें  कि

 देना  था  और  उनके  बन्द  होने  से  निगम  को  औद्योगिक  वित्त  निगम  का  सोनेपुर  ग्लास

 लगता  कितनी  हानि  हुई  हे
 ?  विकास  को  नीलाम  करने  का  विचार  है  और

 राजस्व  कौर  रक्षा  व्यय  मंत्री
 इस  नीलामी  से  निगम  को  भारी  हानि  होने  की

 सम्भावना है  ? Wo  alo  :  कम्पनियां  जिन्हों

 ने  निगम
 का  रुपया  देना  था  बन्द हो  गई  हो  ए०  स०  च्  मेरे  विचार  में  में

 पहले  कह  चुका  हं  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम

 इस  अवस्था  पर  यह  अनुमानत या  कहना  का  यह  सौदा  असफल  रहा  है  और  निगम  ने

 भी  संभव  नहीं  है  कि  निगम  इन  में  से  इसे  बेचने  का  प्रयत्न  किया  था  ।  पहले  उस

 किसी  कम्पनी  के  संबन्ध  में  कोई  हानि  होगी  नें  निजी  उचित  के  द्वारा  कोशिश  की

 और  यदि  क्योंकि  ऋणों  फिर  उस  ने  टेंडरों  के  लिए  सार्वजनिक  विज्ञापन
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 दिया  था  ।  मेरे  विचार  में  इस  मामले  को  आयुध  कारखाने
 पुनर्गठन

 समिति  की  रिपोर्ट

 समाप्त  करने  से  निगम  को  कुछ  हानि  अवश्य  के  ३४७.  श्री  गिडवानी  :  क्या  रक्षा  मंत्री

 ।  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जमा  दिल्ली  az  सत्य  हैं  कि  आयुध

 *3Nu,  श्री  fara  नाथ  कारखाने  पुनर्गठन  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट

 प्रः
 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  कर  दी  हे  ;

 क्या  सरकार का  ध्यान  इस  बत  यदि  तो  उस  की  सिफ़ारिशों

 की  ओर  दिलाया गया  हैं  कि  दिल्ली  की  जामा  क्या  हैं  ;

 मस्जिद  की  मरम्मत  करने  की  आवश्यकता
 क्या  नें  इन  पर  विचार

 है  ;  और
 किया है  ;  और

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में

 यदि  तौर  तक  कौन  कौन
 कोई  योजना  विचाराधीन

 सी  सिफारिशें  क्रियान्वित  की  गई  हें  ?

 शिक्षा  मंत्री
 के  सभासचिव  एम०

 एम०  :
 जी  att  रक्षा  उपमंत्री  सती दा  :

 stats

 से  जो  मामले  समिति  के

 श्री  fart  नाथ  राय  :  क्या  उसके  आस
 विचाराधीन  थे  बहुधा  गोपनीय  प्रकार  के  थे

 पास
 के  स्थान  को  सुधारने  की  कोई

 योजना
 और  इसकी  सिफारिशों  को  प्रकट  करना

 विचाराधीन ?
 लोकहित  में  नहीं  होगा  ।  इन  पर  विचार

 डा०  एस०  एम०  जहां तक  मझ  किया  जा  रहा  है  और  जितनी  जल्दी  सम्भव

 ज्ञात  है  इस  समय  कोई  योजना
 हुआ  सरकार  इन  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करेगी  ।

 विचाराधीन  नही ंहै  ।  किन्तु  जाना  मस्जिद
 थो  गिडवानी  :  इन  चीजों  को  गोपनीय

 की  मरम्मत  करने  की  एक  योजना  है  |

 समझने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्री  विश्वनाथ राय  :  इस  मरम्मत  का
 श्री  सहोदर  चन्द्र  :  इस  समिति ने  देश  में

 रक्षा  सम्बन्धी  सामग्री  के  उत्पादन  और  इसका

 डा०  एम०  एम०  दास  :  अनुमान  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कारखानों  का

 तैयार  किये  गये  एक  ११,३८,०००
 रुपये  तम  प्रयोग  करने  के  seal  पर  सविस्तार

 का  था  जो  कि  विशेष  मरम्मत  के  लिए  विचार  किया  था  ।  इसमें  ऐसी  जानकारी

 दूसरा  १७,३९०  रुपये  का  वार्षिक  मरम्मत  के
 जो  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित  में  प्रकट  नहीं

 लिए था  करनी  चाहिए  |

 श्री  fara  नाथ  यह  मरम्मत करे  श्री  गिडवानी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि

 तक  समाप्त हो  जायेगी  ?  .  समिति  ने  उत्पादन  में  कार्यक्षमता  को  अधिक

 से  अधिक  बढ़ाने  के  लिए  सुझाव  दिये  ताकि डा०  एम०  एम०  दास  :
 में  यह  नहीं  कह

 सकता  किन्तु  मरम्मत  का  काम  हे  या
 ४

 मास  aga
 सी  किस्मों  की  विशेष  रक्षा  सम्  नथी

 के  बाद  आरम्भ  किया  जायेगा  ।  सामग्री  तैयार  की  जाये  और  यदि  तो
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 दान नि इन  सिफ़ारिशों  को  त्रि  थ  द  द  दिक  वत  करने  के  लिए  उपरोक्त  के  अतिरिक्त  विवाहितों  के

 कया  पग  उठाये  गये  हैं  |  लिये  स्थान  की  व्यवस्था  भी  की  जाती  है  ।

 को  सतीश  चन्द्र  रिपोर्टे  केवल  दो  पुना  और  पालम  में  रहने  के  मकान

 मास  पहले  प्राप्त  हुई  थी  ।  रक्षा  और  वित्त  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  हाल  में  सरकार  ने

 मंत्रालयों  में  और  आयुक्त  कारखाना  तीय  वायु  बल  केन्द्रों  में  खेलने  के  मैदानों
 की

 निदेशक  के  कार्यालय  में  इसका  अध्ययन  व्यवस्था  करने  की  भी  स्वीकृति  दी  है  ।  और

 किया  जां  रहा  हैं  ।  सब  आलोचनाएं  प्राप्त  हो  सुविधायें  देने  के  wert  पर  सरकार  विचार  कर

 जाने पर  सरकार  प्रत्येक  सिफारिश पर  रही है

 विचार
 करेगी  और  निर्णय  करेगी  |  श्री  डी०  ato  द्वारा  इन  वायु  बल

 श्री  शिवानी  :  क्या  उसनें  यह  चोरियों  को  और  कौन  सी  सुविधायें  दी  जा

 रिश  भी
 की  है  कि  आयुद्ध  कारखानों  के  फालतू  रही  हें  और  वे  किस  प्रकार  की  हें  ?

 सामने  का  अधिकतम  प्रयोग  असैनिक
 सरदार  मजीठिया :  उनमें  से  ने  कुछ

 दन  के  लिए  किया  जाय े।
 बता  चुका  हूं  ।  अभी  विवाहितों  के  लिये  स्थान

 पर्याप्त  नहीं  है  ।  सभा  अनुभव  करेगी  कि जो  सौदा  चन्द्र  :  जी  हां  ।  समिति  ने

 कुछ  सिफारिशें  की  हूं  कि  असैनिक  उत्पादन  विभाजन  के  द  कटक  और

 इमारतें  पाकिस्तान  में  रह  गईं  और  सेना  तथा की  कुछ  चीजों  के  लिए  आयुक्त  कारखानों  का

 अधिक  प्रयोग  किया  जायें  इसने  कुछ  अन्य  चोरों  वाय  बल  कर्मचारी  भारत  आ  गये  ।  इससे

 सैनिकों  और  पदाधिकारियों  के  मकान  बनाने
 के  लिए  ऐसे  प्रयोग  को  अवांछनीय  बताया  है  ।

 की  समस्या  खड़ी  हो  गई  जिसकी  ओर  ध्यान

 वास  बल  कर्मचारियों  कल्याण  दिया जा  रहा  है  ।

 ३४८.  श्री  सी०  शर्मा  क्या
 श्री  Sto  सो०  फार्मा  चालू वर्ष  में  सेना

 रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कर्मचारियों  के  कल्याण  पर  कितना  व्यय

 १९४७  से  लेकर  सरकार  ने  वायु  किया गया  है  ?

 प्  के  पदाधिकारियों  और  उनके  परिवारों
 सरदार  मजोठिया  :  इसके  लिये  मुझे

 के  कल्याण  और  नैतिक  अवस्था  के  लिए  क्या
 ga  सूचना  चाहिये  |

 कार्यवाही की  हैं  ;  और

 श्री  डी०  सी०  फार्मा  इन  पदाधिकारियों
 निकट  भविष्य  में  और  कौन  से

 के  लिये  पर्याप्त  स्थान  की  व्यवस्था  करने  में
 ज्  करने  का

 प्रस्ताव  किया  गया है
 ?

 सरकार  को  कितना  समय  लगेगा  ?

 रक्षा  उपमंत्री  :  सरदार  मीडिया  :  यह  उपलब्ध  fad

 और  अधिकतर  स्थानों  पर  पर  निसार करता  है  ।

 शिकारियों  और  उनके  परिवारों  को
 श्री  भागवत  झा  अज्ञात रहने  के  मकान

 लिखित  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  :
 वर्तमान  आवश्यकता  से  कितने  प्रतिदिन  कम

 (१)  बाल  कल्याण  और
 प्रसूति  केन्द्र

 xa  महिला  क्लब  |  सरदार  मजीठिया  :  पदाधिकारियों  के

 fi शाव वर (2)  के  भीतर  एककों  द्वारा  लिये  एक  तिहाई  और  सैनिकों  के  लिये  दो

 aaa  जाने  वाले  सिनेमा  और  काटते  |  तिहाई  ।
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 श्री  बो०  आर०  भगत  :  अभी  प्राप्त अमरीकी  सहायता

 FRO.  श्री  राधा  रमण  :  क्या  tea  नहीं  की  है  पर  १८०  लाख  डालर  की  गेहूं

 भर  १२०  लाख  डालर  की  रूई  का  आवंटन मंत्री  १७  १९५४  को  दिये  गये

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ९८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 किया गया  हैं  ।

 थ्रो  राधा  सरकार  द्वारा  प्राप्त में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 सरकार  ने  नई  दिल्ली  में
 की  जाने  वाली  सहायता  के  बारे  में  माननीय

 सभा  सचिव  ने  कहा  कि  वह  ऋण  और  अनुदान
 अमरीकी  दूतावास  के  साथ  जुलाई  १९५४  से

 जून  १९५५  तक  विभिन्न  परियोजनाओं के
 के  रूप  में  होगा  ।  अनुदान  की  राशि  कितनी है  ?

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  ऋण  Yo लिये  अमरीकन  सहायता  का  व्यौरा  तैयार
 ~~

 fa |  | या
 है  ;  लाख  डालर  है  और  शेष  अनुदान  है

 |

 यदि  तो  कुछ  कितना  आवंटन

 क्या  गया  ;  और
 और  रूई  के  अतिरिक्त  अमरीका से  सहायता

 सहायता की  बातें  क्या  हैं  ?  के  रूप  में  कोई  और  वस्तु  प्राप्त  करने  का  भी

 विचार  रखती  है  ?
 वित्त  मंत्री  के  सभा सचिव  ato

 श्री  बी०  आर०  भगत :  रूई  और
 आर०  :.

 श्रीमान्  |

 विकास  सम्बन्धी  और  शिल्पी

 sawn  के  अतिरिक्त और  कोई  वस्तु  नहीं ।

 श्री  हेमा  :  सामग्री  और  सामान  के  रूप सहायता के  लिये  लगभग  ७५०  लाख  डालर  |

 जसे  कि  तारांकित  संख्या
 में  सहायता  के  अतिरिक्त  क्या  हम  नकद

 डालर  भी  प्राप्त करेंगे  ?
 ९८  के  उत्तर  में  पहले  बताया  जा  चुका  है

 विकास  के  लिए  सहायता  का  ६०५  लाख
 श्री  बी०  आर ०  मगर :  Roy  लाख

 डालर  का  अधिकतर  भाग  ऋण  के  रूप  में  डालर  की  सहायता  मूल्य  रूप  से

 होगा  और  विकास  सहायता  का  लगभग  सामग्री  और  उकेरा  के  रूप  में  मिलेगी  |  इसमें

 तक दी नहीं  होगी  । ५०
 प्रतिशत  गेहूं  और  रूई  के  रूप  में  ।

 श्री  राजा  रमण :  क्या  पुनरीक्षित  करार
 सदस्य  सेना  कमेंचारियों  का  विदेशों  में  प्रशिक्षण

 के  अन्तर्गत  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  में  दी

 गई  राशि  बढ़  गई  है  या  पहले  वर्ष  जितनी  है  ?
 * 342,  श्री  अमजद  अली :  क्या  रक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कफा  करेंगे  कि  :
 श्री  alo  आर०  भगत  :  यह  लगभग

 वर्ष  १९५४-५५  में  ३१ उतनी  ही  है  ।

 १९५५  तक  नौसेना और  वायु  बल  के

 श्री  राधा  सरकार  ने  अमरीका  कितने  पदाधिकारी  और  अधीनस्थ  प्रशिक्षण

 से
 सहायता  के  अंग स्वरूप  गेहूं  और  रूई  कितनी  प्राप्त  करने  के  लिये  विदेश  भेजे  गये  ;

 मात्रा  में  प्राप्त की  हैं  ?
 उन्हें  किस  आधार  पर  चुना

 श्री  बी०  आर० भगत  :  इस  योजना  के
 यह  प्रशिक्षणार्थी  किन  देशों  को

 अंतगर्त  प्राप्त  की  गई  या  कि  पिछले  ag  ?  भेजे  गये  और

 शी  राधा  रमण  :  इस  योजना  के  अंतगर्त  उन  पर  कुछ  कितना  व्यय  किया

 गया ?
 प्राप्त  की  गई
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 रक्षा  मंत्री  काटजू  )  का  भेजना  जरूरी  होता  हे  क्योंकि  हमारे  यहां

 प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  तीनों  सेवाओं के  से  उसकी  सुविधायें  कम

 भेजे  गये  पदाधिकारियों  और  अधीनस्थों  की  श्री  बेला यु धन  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा

 संख्या  निम्न  हे  :
 है  कि  वह  इन  पदाधिकारियों  के  प्रशिक्षण  पर

 सेना--  पदाधिकारी  और  १०  ज़०  १७  लाख  रुपया  व्यय  कर  रहे  हें  ।  क्या हम

 सी ०  ओ ०  |  प्रशिक्षण के  लिये  फीस  पर  भी  व्यय  कर  रहे

 नौ  सेना--  ९  छात्र  हें  या  केवल  वेतन  दे  रहे  हें  ?  क्या  सरकार  इन

 सेनिक  और  ७०  नाविक  |  प्रशिक्षणार्थियों के  लिये  कुछ  व्यय  कर  रही

 वायु  बल--  पदाधिकारी  और  २४

 विमान  कर्मचारी  |  डा०  काटज : ध  हम  सफर

 दैनिक  भत्ता  देते  हं  और  यदि  उस  देश  से
 विदेश

 में
 प्रशिक्षण

 प्राप्त  करने
 कोई  अदला  बदली  का  प्रबन्ध  न  किया  गया

 के  लिये  भेजने  के  लिये  किसी  व्यक्ति  को

 उसकी  उपयुक्तता और  सेवा  के  लिये  उसकी
 हो  तो  उस  संस्था को  जहां  वे  प्रशिक्षण  प्राप्त

 कर  रहे  हों  फीस  भी  देनी  पड़ती  है  ।

 उपयोगिता के  आधार  पर  चुना  जाता

 य०  के  ०,  यू
 ०  एस०  To,  बुनियादी  शिक्षा-विस्तार

 लिया और  कनाडा  ।
 ैं  ५२.  डा०  राम  सुलग  fag  क्या

 ३१  जनवरी  १९५५  TH  Love  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लाख  रुपया  |
 क्या  हाल  ही  में  बुनियादी  शिक्षा

 श्री  अमजद अली  :  इस  बात  को  सामने  के  विस्तार  के  लिये  भिन्न  भिन्न  राज्य  सरकारों

 रखते  हुए  कि  हमारी  सेना  यूरोपियन  तरीके  को  कोई  अतिरिक्त  धन  देने  के  बारे  में  कोई

 पर  बनाई  गई  है  भारत  सरकार  हमारी  सशस्त्र  निश्चय किया  गया  हैं

 सेनाओं को  प्रशिक्षण  के  लिये  विदेशों में  भेजने
 क्या

 शिल्पकला
 के  अध्यापकों  के

 की  इस  प्रथा  को  कब  तक  जारी  रखना  प्रशिक्षण  और  दिक्षा  सामग्री  के  उत्पादन के

 चाहती
 है  ?  लिये  राज्य  सरकारों  को  कोई  अनुदान  दिया

 डा०  काटजू  :  यथासम्भव कम  से  कम  गया  और

 समय  तक  |

 यदि  तो  किस  किस  राज्य  को

 श्री  भक्त  दर्शन  :  जहां  तक  में  समझता
 और  कितने  कितने  अनुदान  दिये  गये  हूँ

 ?

 हूं  पिछले  सात  या  आठ  वर्षों  से  यह  अफसर
 दिक्षा  मंत्री  के सभासचिव  THo

 बाहर  ट्रेनिंग  के  लिये  भेजे  जा  रहे  क्या  में

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  हमारे  देश  में  अभी  तक
 एम०  :

 जी  हां  ।

 एसी  सुविधायें  नहीं  हो  पाई  हें  कि  यह  ट्रेनिंग

 इसी  देश  में  दी  जा  सके  ?  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 डा०
 काटजू

 :
 देश  में  जितनी  सुविधायें

 जाता हूं
 ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध

 संख्या  १]
 हो  सकती हें  उतनी  दी  जा  रही  हैं  और  कोशिश

 की  जा  रही  हे  कि  कम  से  कम  अफसर  वहां  डा०  राम  gun  क्या  भारत

 लेकिन  केवल  डिपार्टमेन्ट के  अफसरों  कार  यह  अनुदान  देते  समय  इस  बात  का  ध्यान
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 रखती  &  कि  बुनियादी  शिक्षा  का  विस्तार  सम्भव है  कि  मद्रास  सरकार  ने  अन्य  योजनाओं

 एकरूपता के  आधार  पर  हो  ?  से  लाभ  उठाया  हों  परन्तु  वर्तमान  अतिरिक्त

 डा०  एम०  एम०  दास  :  जी
 योजना  से  कोई  लाभ  न  उठाया  हो  ।

 रूपता  भारत  सरकार  का  उद्देश्य  है  ।  अन्दमान  बस्तियां

 श्री  एस०  एन०  दाप  आवंटन  का
 *

 ३५५.  को  सारंग धर  दास  :  क्या

 काय  मंत्री  १६  १९५४  को  दिये  गये
 आधार  क्या  था  और  अनुदान  प्राप्त  करने

 वाले  राज्यों  को  अपने  आपको  इसके  योग्य
 अ्रतारांकित  संख्या  ८१२  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  मं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 बनाने  के  लिये  कोई  at  पूरी  करनी  पड़ती  हैं  ?

 ३१  दिसम्बर  १९५४  तक
 डा०  एम०  एमन०  दास  :  इस  योजना  में

 मान  में  बसाने  के  लिये  कितने  परिवारों  को
 सात  योजनायें  हें  ।  राज्य  सरकारें  किन्हीं

 योजनाओं  की  ओर  निर्देश  करके  केन्द्रीय
 ले  जाया  और

 सरकार  को  भेज  देती  केन्द्रीय  सरकार  उन
 क्या  जितने  परिवार  वहां  गये

 हैं  उन  सब  को  कृषि  के  लिये  भूमि  का  आवंटन योजनाओं  को  अनुमोदित  करती  हं  और  लागत

 का  कूछ  प्रतिशत अदा  कर  देती  है  ।
 किया गया  है  ?

 गृह-किये  उपमंत्री  :
 श्री  एन०  बी०  चौधरी  हाल  ही  के

 एक  मासिक
 सरकारी  प्रकाशन  में  यह  कहा

 और  ८८२  परिवार  जिनमें  पूर्वी

 बंगाल  के  २३४२१  विस्थापित  लोग गया  है  कि  कूछ  प्रान्तों  में  बुनियादी  शिक्षा

 सम्बन्धी  कायें  बहुत  अच्छा  हुआ  हें  और  कुछ
 अन्दमान में  बसाये  गये  इन  सब  परिवारों

 में  कया  सरकार  ने
 उन प्रान्तों के

 को
 कृषि  के  लिये  भूमि  आवंटित  की  गई  है  ।

 श्री  सारंग धर  दास  :  प्रत्येक  परिवार कोण  पर  विचार  किया  हे  जहां  बुनियादी

 दिक्षा  का  काम  ठीक  प्रकार  नहीं  हुआ  है  ?  को  कितने  एकड़  भूमि  आवंटित  की  गई  है  ?

 डा०  एम०  एस०  दास  :  भारत  सरकार  श्री  दातार  प्रत्येक  परिवार  को  कृषि

 की  अधिकतर  योजनाओं  सहयोग  के  आधार  के  लिये  पांच  एकड़  मकान  बनाने और  फल

 पर  चलती  केन्द्रीय  सरकार कुछ  प्रचलित  फूल  उगाने  के  लिये  पांच  एकड़  भूमि  और  दी

 धन  देती हे  और  शेष  राज्य  सरकार  को  देन  जाती है  ।

 पड़ता  है  |  कई  बार  राज्य  सरकार  अपना  श्री  सारंग धर  दास  :  बेल  और  औजार
 भाग  अदा  नहीं  कर  सकती  ।  वे  राज्य  योजना

 आदि  खरीदने  के  लिये  उनकी  क्या  आर्थिक
 का  उतना  लाभ  नहीं  उठा  सकते  जितने  कि

 सहायता की  गई हैं  ?
 अन्य  राज्य  उठाते  हैं  |

 श्री  दातार  :  प्रत्येक  परिवार  को  मकान

 श्री  केलप्पन
 :

 विवरण  से  मुझे  पता  कृषि  बीज  और  खाद

 चलता हैं  कि  मद्रास  सरकार  को  कोई  अनुदान  इत्यादि  खरीदने के  लिये  २,०००  रु०  दिये  जाते

 नहीं  दिया  गया  ऐसा  क्यों  ?

 डा०  एम०  एम०  दास :  बुनियादी  शिक्षा  अध्यक्ष  महोदय  अन्दमान  में

 की  यही  एक  योजना  नहीं  है  ।  २  या  ३  वर्ष ब  श  पित  लोगों  को  बसाने  के  प्रश्न  कई  बार  पूछे

 ओर  योजनायें  भी  कार्यान्वित की  जा  रही  हैं  जा चुके हैं  ।
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 श्री  दातार  :  यह  प्रश्न कई  बार  बिहार  में  मन्थक  के  निक्षेप

 जा  चके ह
 े

 RK  श्री  इब्राहीम  :  प्राकृतिक

 संसाधन  और  वैज्ञानिक  मंत्री

 खाना  rat  जाति  का  बसाया  जाना «  शाहबाद  जिला  )  के  उन  स्थानों  के

 बताने की  कृपा  करेंग  जहां  हाल  ही  में  गन्धक
 *34UG.  श्री  हेमा  :  क्या  गह-काय  मंत्र

 के  निक्षेप पाए  गए  हें  ?
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के ०  डी०

 क्या  यह  सच  कि  mee

 लोहारों  की  खानाबदोश  आदिमजाति  ने  किसी
 मालवीय )  पाईराइट्रस  के  निक्षेप  जिनमें

 ४०  से  ४५  प्रतिशत  गन्धक  होती हे और  जिनकी
 गांवो ंमें  बसने  से  इंकार  कर  दिया  है  ;

 गन्धक  बनाने  के  लिए  रसायनिक  सफाई  करनी

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  पड़ती  शाहबाद  जिले  में  कमजोर  में  पाये

 ह्  और
 गये  हें  |

 बसने का  अनुरोध  रने  के
 में  भाव

 लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  अपनाए  हें
 ?

 F322  श्री  सारंग धर  दास  .  क्यां

 प्राकृतिक  संसाधन  और  बेमानी  गवेषण गह-किये  उपमंत्री  (att
 :

 से  (7).  में  यह  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  यह

 सदस्य  राजस्थान  राज्य  में  गाया  लोहारों
 सच  है  कि  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  द्वारा

 बिहार  राज्य  में  हाल  ही  में  गन्धक  का  एक के  बसने  का  उल्लेख  करते  हे  ।  यह  मामला

 मख्यतया  राज्य  सरकार  के  सम्बन्ध  से  रखता  बड़ा  निक्षेप  पाया  गया  ह
 ?

 तथापि  राज्य  सरकार  जानकारी
 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डो०

 इकट्ठी  की  जा  रही  हे  और  यथासमय
 मालवीय  )  पाइ राइट्स  के  निक्षेप  जिनमें

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ४०  से  ४५  प्रतिशत  गन्धक  होती

 जिनकी  गन्धक  बनाने  के  लिये  रसायनिक डा०  राम  gun  सिह  कया  प्रधान
 सफाई  करनी  पड़ती  शाहबाद  जिले  में मंत्री ने  वहां  जाकर  उन्हें  चित्तौड़गढ़ में  बसने  के

 लिये  अनुरोध  करना  स्वीकार  कर  लिया  कमजोर में  पाये  गये  हें  I

 श्री  भागवत  झा  आजाद  गाह बाद

 श्री  दातार  :  मुझे  मालूम नहीं  है  जिला  में  पाई  जाने  वाली  गन्धक  को  निकालने

 के  लिये
 क्या  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ? अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आर०

 अनुपस्थित  ।  अगला  FET  ।  श्री  के ०  डी०  मालवीय
 :  हमने  वहां

 पाइ राइट्स  निकालने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों
 श्री  इब्राहीम  :  uXA  |

 और  खान  खोदने  का  काम  करने  वाले  व्यक्तियों

 से  पूछा  हे  |  सल्फ्यूरिक  एसिड  तैयार  करने
 फ

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के ०  डी०

 मुख्य  साधन  शद्ध  गन्धक  है  ।  ey  में  वर्तमान
 मालवीय  )

 प्रत  संख्या  ३८१  को  भी  ले
 fa  सल्फ्यूरिक

 लिया  जाए  |  संयंत्र  इस  प्रकार  बने

 एसिड  केवल  शुद्ध  गन्धक  से  ही  बनाया  जा

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां ।
 सकता  हे  ।  गन्धक  के  स्थान  पर  पाइ राइट्स
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 को  प्रयोग  में  लाने  के  लिए  इन  संयंत्रों  में  श्री  दातार  :
 अभी  तक  प्लेन  और

 सुधार  करना  पड़ेगा  ।  जब  उद्योग  अपने  संयंत्रों  He  नहीं  आए  हैं  ।

 में  सुधार  करना  स्वीकार  कर  तब  अधिक
 डामर  :  इसका  निर्माण कार्य  विदेशी

 पाइ राइट्स  निकाला  जाएगा  ।
 कम्पनियों  के  जिम्मे  किया  जाएगा  या  भारतीय

 श्री  इब्राहीम  :  भारत  में  गन्धक  का  कम्पनियों के  ?

 वार्षिक  उत्पादन  कितना है  ?  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अभी  एक  समस्या

 थ्रो  के०  डी०  मालवीय  :  दुर्भाग्यवश

 गंधक  शद्ध  रूप  में  बड़ी  मात्रा  में  नहीं  श्री  एन०  एम०  लिंगम  :  क्या  यह  पुल

 निकलती  ।  किसी  राष्ट्रीय  अथवा  प्रान्तीय  राजपथ  को

 मिलाता  है  और  यदि  तो  किस  को  ?

 निंदा पर  पुल  श्री  यह  मध्य  भारत  में

 F2UQ,  श्री  डामर  :  क्या  गृह-कार्य  सूचित  क्षेत्रों  में  स्थित  है  और  डामर  तथा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 झाबुआ  के  श्रदिवासियों  के  बहुत

 क्या  यह  सच  है  कि  नीमाड़  जिले  महत्वपूर्ण  होगा  ।

 में  बड़वानी  के  समीप  नर्बदा  नदी  पर  पुल  व्यय में  बचत

 बनाने  के  लिये  जितने  धन  की  आवश्यकता

 केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  भारत  को  उतना
 ३६०,  श्री  विभूति  क्या  faa

 मंत्री  यह  बताने  ती  कृप  करेंगे  {F
 धन  अग्रिम  देना  स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इस  काम  के  लिये
 क्या  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  के

 व्यय  में  बचत  करने के  हेतू  सधन  और
 मध्य  भारत  सरकार  को  कुछ  कितना  धन  दिया

 जाएगा ?
 उपाय  सुझाने  के  लिये  किसी  जाँच  समिति

 को  नियुक्त  करने  का  विचार  कर  रही
 गह-कार्य  उपमंत्री  :

 और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  बड़वानी  के  समीप  राजघाट
 यदि  तो  उसके  निर्देश-पद

 पर  हऋ  नदी  के  ऊपर  २१  लाख  रुपये  की
 क्या  होंगे  ?

 अनुमानित  लागत  से  एक  पुल  बनाने  के  मध्य

 भारत  सरकार  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  किया
 राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्री

 एम०  सी०  जी  नहीं  |
 है  और  आधी  लागत  देना  स्वीकार  किया  है  |

 अभी  कोई  धन  नहीं  दिया  गया  है
 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 अभी  राज्य  सरकार  से  ्  और  श्री  विभूति  सरक।र  अपनी

 प्राक्कलन  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।  में  यह  भी  ब्ता  आमदनी  को  बढाने  के  जरिये  तो  सोचती

 दूं  कि  यह  अनुदान  अनुसूचित  जातियों
 और  क्या  सरकार  अपने  खर्चे  पर  नियत्रंण

 अनुसूचित  आदिमजातियों  सम्बन्धी  संविधान  लाने  की  बात  भी  कभी  सोचती  है  ?

 की घारा  २७५  (१)  के  अधीन  दिया  जा  श्री  एम०  सो०  नियंत्रण  लाना

 रहा  है  ।
 चाहती  है  और  लाती  भी  है  ।

 श्री  डामर
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  श्री  विभूति  मिश्र  :  सरकार  को

 इसका  निर्माण  कायें
 कब

 से  शुरू  होगा
 ?  पता  कि  सरकारी  खच  पर  नियंत्रण  लाने
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 के  लिए  महात्मा  गांधी  ने  सरकार  को  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  इस  टुकड़ी

 पत्र  भी  लिखे  और  उसके  लिए  अल्टीमेटम  का  संस्थान व्यय  कितना  है  ?

 भी  उसके  बाद  से  राज  तक  केन्द्रीय
 थ्रो  एम०  सी ०  दाह  :

 सरकार  के  खर्चे  में  कोई  कमी  नहीं  की
 मेरे  पास  यहं

 आंकड़े  नही ंहें  ।  जितनी  बचत  की  सिफारिश
 गई ?

 की  गई  उसके  सामने  यह  व्यय  बहुत  कम  है  ।

 श्री  टी०  कठ  इसके  सम्बन्ध

 कुछ  समय  विभिन्न  भागों में
 अध्यक्ष  महोदय  :  ठाकुर  युगल

 व्यथित  और  पुनगंठन  के  विभिन्न  उपायों  का  सिह  अनुपस्थित ।  श्री  वी०  पी०  नायर

 सुझाव  देने  के  लिये  एक  पुनर्गठन  टुकड़ी  नियुक्त  श्री  ato  पी०
 की  गई  थी  ।  an  यह  सच  है  कि  इस

 निकाय  की  बहुत  सी  सिफारिशों जो  श्री  जयपाल सिह  :  प्रश्न  संख्या  ३८५.

 को  भी  ले  लिया  जाए  ।

 विक  कठिनाइयों के  कारण  कार्यान्वित  नहीं

 किया जा  सका  ?
 अध्यक्ष  महोदय :  क्या  इसे  भी  लिया  जा

 सकता है  ?
 श्री  एम०  ato  शाह  :  ऐसी  बात  नहीं

 है  |  एक  पुनगंठन  अर्थव्यवस्था  टुकड़ी  है  शिक्षा  मंत्री
 के

 सभासचिव  एम ०

 जिसमें  पहली  फरवरी  १९५२  को  कार्य  एम०  :
 श्रीमान  |  एक  और  प्रदान

 आरम्भ  कर  दिया  था  ।  उस  टुकड़ी  ने  पहले  ही  भी  प्रदान  संख्या  ३९५  ।

 १९  मंत्रालयों  में  से  ७  मंत्रालयों  का  परीक्षण

 कर  लिया  और  उसने  १३१  लाख  रुपये
 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।  प्रदान  संख्या

 ३६२,  ३८५  और  a4  लिये  जायेंगे  ।.
 की  मितव्ययता  का  सुझाव  दिया  है  ।  संबद्ध

 अधिकारियों ने  ५४  लाख  रुपये की

 बचत  करने  की  सिफारिशों को  स्वीकार  भारत  को  केन्द्रीय  ओलम्पिक  संस्था

 किया  है  और  दोष  सिफारिशें  अभी  उन
 *

 ३६२.  श्री  वी०  पी०  नायर  :  क्या wat  के  विचाराधीन हैं
 ।  टुकड़ी  को  अभी  अन्य

 १२  मंत्रियों  का  परीक्षण  करना  दोष  है  ।  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एस०  एन०  दास  :  इस  समिति  द्वारा  क्या  यह  सच  है  किः  अन्तर्राष्ट्रीय

 अधिक  प्रगति  नहीं  की  गई  क्या  इस  बात  का  ओलम्पिक  नियमों  के  अनुसार  यह

 ध्यान  रखते  हुए  इस  के  कर्मचारियों  की  संख्या  है  कि  भारत  की  केन्द्रीय  ओलम्पिक  संस्था

 में  वृद्धि  की  जाएगी ?  सर्वोपरि  निकाय  होनी  चाहिये  और  इसके

 श्री  एम०  सी ०  शाह  इस  के  पास  पहले
 ऊपर  केवल  अन्तर्राष्ट्रीय निकाय  का  नियंत्रण

 हो  ;  और
 ही  बड़े  करियर  अधिकारी  वित्त  मंत्रालय

 का  एक  संयुक्त  गृह-कार्य  मंत्रालय का  सरकार  द्वारा  स्थापित  राष्ट्रीय

 एक  उपसचिव  और  वित्त  मंत्रालय  का  एक  खेल  परिषद्  के  नियंत्रण  का  अन्तर्राष्ट्रीय

 उपसचिव  है  और  एक  अवर  सचिव  भी  है  ।  ओलम्पिक  निकाय  के  साथ  भारतीय  ata

 में  समझता  हूं  कि  इस  समय  इसमें  पर्याप्त
 पीक

 संघ  के  सम्बन्धों  पर  क्या  प्रभाव

 कर्मचारी हैं  |
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 ‘frat  मंत्री  के  सभा सचिव  (sto  wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 शाम  एम०  जी  हां  ।
 नहीं  ।

 राष्ट्रीय  खेल  परिषद  विद्युत्

 mata  निकाय  होने  के  कारण  खेल  संगठन  श्री  वो०  पी०  माननीय

 का  नियंत्रण  नहीं  और  इसका  सचिव  ने  कहा  हैं  कि  राष्ट्रीय  परिषद्  केवल

 राष्ट्रीय  ओलम्पिक  निकाय  के  साथ  भारतीय  परामशंदात्  निकाय है  |  क्या  भारत  सरकार

 ओलम्पिक  संघ  के  सम्बन्धों  पर  कोई  प्रभाव  के  पास  ऐसी  शक्ति  है  जिसके  वह  खेल

 परिषद्  द्वारा  सिफारिश  की  गई  वित्तीय

 खेल  तखा  अरोड़ा  सहायता को  कम  कर  सकती  है  ?  क्या  सरकार
 न

 324,  श्री  ato  पी०  नायर :.  क्या  के  पास  स्वीकृत  की  गई  मांगों  में  कटौती

 ‘frat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  करने  की  शक्ति है  ?

 क्या  सरकार  ने  १९५४ के  अन्दर  डा०  एन०  एस०  दास  :  निश्चित  रूप

 देश  में  खेलों  और  क्रीड़ाओं  के  नियन्त्रण  तथा  से  ।  सरकार  चाहे  इस  निकाय  की  सिफारिशों

 और  परमं  को  स्वीकार  करे  या  इस  के
 पुनर्गठन

 के  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  व्यय  किया

 है  ;  और  परामर्श  को  अस्वीकार  कर  दे  |

 यदि
 तो  इस  प्रकार  कुछ

 शो  alo  पी०  नायर  :  व्या  यह  सच  है
 कितना  धन  खच  किया  गया  है  ?

 दिक्षा  मंत्री
 के

 सभासचिव  एस०
 &  कि  राष्ट्रीय  खेल  ने  अपने  अधीनस्थ

 निकायों  को  आगामी  वर्ष  के  लिये  faa
 एम०  :  नहीं  ।

 सम्बन्धी  अपनी  मांगों  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये
 प्रश्न

 उत्पन्न नहीं  होता  |
 कह  दिया था  ?  क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार

 भारतीय  खिलाड़ी
 सब  मांगों  को  पुरा  नहीं  करेगी

 ?

 नायर :  क्या *३९५,  श्री  बी०  पी०

 faa  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  डा०  एम०  एस०  दास
 :  हमें इस  विषय

 में  कुछ  मालूम  नहीं  है  ।

 क्या  सरकार  ने  उन  कारणों  का

 पता  किया  है  जो  भारतीय  खिलाड़ियों  को
 श्री  to  पी०  नायर  :  क्या  सरकार  यह

 विश्व  खेल-कूद  प्रतियोगिताओं  में  सफल  होने
 समझती  है  कि  जब  खेल  संगठनों  द्वारा  मांगें

 से  रोकते  हैं  ;
 प्रस्तुत  की  जाती  हैं  और  जब  उन  मांगों  में

 यदि  तो  वे  कारण  क्या  हैं
 ;

 कटौती
 की

 जाती
 तो

 इसका  अथ  यह  है
 और

 कि  सरकार
 न

 केवल  प्रशासन  का  ही  नियंत्रण
 क्या  राज्य  खेल-कूद

 करती  है  अपितु  विभिन्न  संगठनों  के  कार्यक्रम
 fara  अर्थात्  मैसर्ज  हैमिल्टन  और  डोहटंज  प्र  भी  नियंत्रण करती  है  ?

 जो  दिसम्बर  १९५४  में  भारत  में

 भारतीय  खिलाड़ियों  की  संसार  में  विजय  डा०  एस०  एम०  दास  :  यह  प्रतीत  होता

 प्राप्त  करने  की  सफलताओं  का  कारण  जानने  है  कि  माननीय  सदस्य  कुछ  भ्रान्ति  में  हँ

 और  तत्सम्बन्धी  प्र  तिवेदन  देने  के  लिये  कहा  भारत  सरकार  का  इस  देश  के  खेल  संगठनों

 गया था  ?  at  नियंत्रण  विनियमन  करने  का  तनिक

 शिक्षा  मंत्री  के  सभासचिव  एम०  भी  इरादा  नहीं  है  ।  वह  केवल  यह  चाहती  है

 QHo  नहीं
 ।

 कि  देश  में  खेलों  और  क्रीड़ाओं  का  स्तर  ऊंचा
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 उठाया  जाए  और  इसी  कारण  वह  यथासंभव  गुणों  के  आधार  पर  ही  किया  जाता  है  ।  यदि
 ०७१

 आधिक  सहायता  देना  चाहती  है  ।  अभ्यर्थियों  में  सभी  गुण  समान  और  उनमें

 श्री  ato  पी०  नायर
 :

 जब्र  सहायता  चुनाव  करना  अन्तिम  चुनाव  करते

 का  निर्णय  सरकार के  हाथ  में  और  जत  समा  इस  मत  का  ध्यान  रखा  जाता  है  कि

 उसको  सहायता  पर  विभिन्न  किसने  राष्ट्रीय  कार्य  में  भाग  लिया  हैं  ।

 निकायों  को  अपने  खेलों  को  मान्यता  देना  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :
 क्या  यह

 तो  क्या  माननीय  सभा  सचिव  इसे  नियंत्रण
 सत्य  नहीं  है  कि  राष्ट्रीय कार्य  के

 बल  पर

 नहीं  समझते  हैं  ?  विभिन्न  सेवाओं  के  लिए  ऐसे  व्यक्तियों  को

 अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  ।  भरती  किया  जा  रहा  है  जो  कि  पूर्ण  रूप से

 कांग्रेस  तथा  इसके  कार्यों  से  सम्बद्ध  हैं
 ?

 यह  तो  इस  विषय  पर  तक  fear जा  रहा  है  कि

 नियंत्रण क्या  होता  है  श्री  दातार :  यह  बिल्कुल गलत

 श्री  वोट  पी०  नायर  :  FAT  सरकार  को  श्री  एम०  TAo  गुर
 पाद स्वामी  :

 विदित है  कि  ai  संघों  जिनके  सभापति  माननीय  मंत्री  के  नोटिस  में  कोई  ऐसा  मामला

 राष्ट्रीय  खेल  परिषद्  के  सदस्य  होतें  मिल  आया  &  कि  किसी  नौकरी  में  ऐसे  व्यक्तियों

 कर  भारतीय  ओलम्पिक  संस्था  बनती  है  को  भरती  किया  गया  हो  जो  कि  पहले  कभी

 क्या  सरकार  को  यह  भी  विदित  है  कि  यघपि  किसी  मंत्री  के  राजनीतिक  कार्यों  से  सम्  बधित

 bay
 भारत  सरकार  को  भारतीय  ओलम्पिक  संघ  थे  १

 में  चार  स्थान  दिये  गये  किन्तु  भारत  सरकार
 श्री  दातार  :  नहीं  ,  सरकार के

 पास

 के  प्रतिनिधि  भारतीय  ओलम्पिक  संघ  की
 ऐसे  किसी  भी  मामले  की  रिपोर्ट  नहीं  आई  ।

 बैठकों  में  कभी  नहीं  या  जब  कभी  वे
 श्री  भत  दर्शन  :  क्या  गवर्नमेंट  के  ध्यान

 जाते  तो  वे  निकाय  के  लिये काम  करना
 में  यह  बात  आई  है  कि  स्वाधीनता

 संग्राम
 में असम्भव  देते  हैं  ?

 जिन  राजनीतिक  पीड़ितों  ने  भाग  लिया  था

 डा०  एम०  एम०  दास  ये  आन्तरिक
 उन्हें  सरकारी  नौकरी  मिलने  में  अभी  भी

 मामले  हैं  ।
 अड़चनें  होती  हैं  और  इस  पर  उन्हें  असन्तोष

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  बातों  का  सम्बन्ध

 fasta  की  आन्तरिक  स्वायत्तता  से  श्री  दातार  :  जप  यह  बात  सरकार  की

 सरकारी  नौकरियों  के  लिए  भर्ती  नजर  में  आती  है  तो  इस  पर  विचार  किया

 जाता हैं ३६३.  श्री  TAO  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  क्या

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्री  एन०  एस०  लिंगम  :  क्या  यह

 क्या  यह  सत्य  है  कि  सरकारी  यम  केवल  सरकार  द्वारा  की  जानें वाली

 नारियों  के  लिए  नियुक्ति  करते  समय  ऐसे  नियुक्तियों  पर  ही  लागू  है  अथवा

 अभ्यर्थियों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  जिन्होंने  सेवा  आयोग  द्वारा  की  जाने  वाली  नियुक्तियों

 राजनीतिक  कार्यों  में  भाग  लिया  तथा
 पर  भी  लागू  होता  है

 ?

 यदि
 तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 ?  न  दातार  :  सरकार  द्वारा  की  जाने

 गृह-कार्य  उप
 मंत्री  :  वाली  नियुक्तियों  पर  लागू  होता  और

 जब  भी  कोई  मामला  लोक-पैदा  आयोग  को तथा  अभ्यर्थियों का  चुनाव  केवल
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 निर्देशित  किया  जाता  हैं  तो  लोक-सेवा  आयोग  जितना  हिस्सा  सेकेंडरी  एजूकेशन  से  ताल्लुक

 भी  इसे  ध्यान  में  रखता  हैं  ।  रखता  है  उस  पर  गौर  किया  जाएगा  ?

 माध्यमिक  शिक्ष  श्री  एन०  बो०  चोरों  :  इस  परिषद्

 KEY,  श्री  रन दमन  क्या  दिक्षा
 की  रचना  का  रूप  होंगा

 ?

 मंत्री यह  ब्ताने की कृपा की  कृपा  करेंगे  कि  :  डा०
 एन०  एन०  दास  :  इसमें  शिक्षा  के

 केन्द्रीय  मंत्रणा  बोर्ड  के  तीन  सदस्य  हैं  ।  ६ क्या  एक

 ९ मे ध  ड  कोई
 सदस्य  राज्य  शिक्षा  विभागों  से  चुने  गए

 qq  को
 स्थापित  करने  के  सम्बन्ध

 प्रस्थापना  हैं  ;  ६  दिक्षा  शास्त्रियों  को  बोड़  के  अध्यक्ष  ने

 नामनिर्देशित  उसमें  प्रशिक्षण
 यदि  तो  क्या  इस  सम्:न्ध  में

 महाविद्यालयों  के  आचार्यों  के  प्रतिनिधि  भी
 fra  किया  गया  है  ;

 तथा

 हूं  और  अखिल  भारतीय  शिल्पी  शिक्षा  तथा
 इस  परिषद्  का  मुख्य  कार्य  क्या

 अन्ताविदवविद्यालप  बोर्ड  के  प्रतिनिधि  भी

 होगा  ?
 उसमें  सम्मिलित  हैं  ।

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संपादन  और
 डफ

 वैज्ञानिक  द्वेष गा  मंत्रो  छाना  :

 ३६५.  श्रीमती  इला  पाल चो वरों
 और  इसका  जवाब  हां  में  है  ।

 कया  years  मंत्री  यह  car  की  कृपा
 गवर्नमेंट  ने  फैसला  किया  है  कि  एक  ऐसी

 करेंगे  कि
 काउंसिल  नयी  जाय  ॥

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि

 एक  स्टेटमेंट रख  दिया  गया  है
 faa  गिरोहਂ  और  सिंह

 जिससे  तफसीली  बातें  मालूम  होंगी  ।
 गिरोहਂ  नामक  दो  डाक  गिरोहों  ने  उत्तर

 परिशिष्ट  ३,  अनुभव  संख्या  २]  प्रदेश  और  मध्य  भारत  में  चंबल  नदी

 की  घाटियों  में  और  उसके  आस  पास  के श्री  रसायन  सिंह  :  क्या  यह  काउंसिल

 राजस्थान  औ  विन्ध्य  प्रदेश  के  क्षेत्रों
 बुनियादी

 शिक्षा  का  खास  खयाल  रखेंगी  ?

 लूट  और  हत्या के  कारण  भय  फैला  रखा
 सालाना  आजाद  :  आपका  aaie  तो

 जिसके  विषय  में  नित्य  प्रति  समाचार
 gq  बारे  में  था  कि  सैकेंडरी  एजुकेशन  के  लिए

 पत्रों  में  समाचार  आते  रहते  हैं  ;
 कोई  काउंसिल  बनायी  जायगी  या  नहीं  |

 यदि  तो  क्या  उनसे
 उसका  जवाब  दिया  गया  हैं

 |

 वित  होने  वाले  राज्य  की  सरकारों  से

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  सवाल  स्पष्ट  कहा गया  है  कि  वे  इन  डाकुओं के  हाथों

 नहीं  था  ।  आप  माध्यमिक  शिक्षा  के  बारे  में  मारे  जाने  लूटी  गई  सम्पत्ति

 छना  चाहते  हैं  या  बेसिक  दिक्षा  के  बारे  में
 ?  और  अन्य  प्रकार  की  हानियों  के  विषय

 में  रिपोर्ट  तथा
 श्री  रन दमन  सिंह  :  माध्यमिक  शिक्षा  के

 लिए  जो  काउंसिल  ब्नायी  जायेगी  उसके  कत  ऐसी  रिपोर्टों  में  क्या  लिखा

 तक  इन  जानें  की  सम्भावना  है  ?  ग  या  र
 ई

 अजार  वह  बेसिक  ताकि  म  गृह-कार्य  उप मंत्रो

 को  भी  देखेगी  ।  यानी  बेसिक  तालीम  का  जी  हां  |
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 तो  भी  सम्बन्धित नहीं
 ।  तितर  बितर  हो

 गए
 वे  अन्य दो  गिरोहों में

 राज्य  सरकारें  भारत  सरकार  को  समाचार  जा  मिले हें  ?

 भेजती  रहती  हैं  ।
 श्र  दातार  इसके  गरे  में  कोई  प्रश्न

 आवश्यक  बातों  का  उल्लेख  ।  मेंने कहा  है  कि  उन्हें  समाप्त  कर

 दिया  था  न  कि  केवल  तितर  बितर  किया किया  गया  है  ।

 गया  था  ।
 श्रोता  इला  पाल चोथ रो  :  ये  गिरोह

 इन  ज़िलों  में  कितनी  देर  से  ऐसे  कुक  चांदी  दोस्त  संयंत्र

 कें  ६६.  श्री  टो०  ato  विट्ठल  राव  :

 ay  दातार  :  में  माननीय  सदस्या  को  क्या  faa  मंत्री  १३  १९५४  को

 देना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  पहले  गए  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १०६५  के

 ९  गिरोह  थे  ।  उन  में  ६  गिरोहों  का  तो  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः
 पूर्णरूपेण  अन्त  कर  दिया  गया  और

 अब  केवल  दो  ही  गिरोहों  की  समस्या
 क्या  चांदी-शोघन-संयंत्र  के

 रह  गयी हैं  ।  और  उनके  विषय  में  भी  भवन  का  निर्माण-कार्य  पूर्ण  हो  चुका  है  ;  तथा

 सफलता  पूर्वक  कार्यवाही  की  गई  हे  ।
 (ya )
 (St)  यदि  तो  क्या  संयंत्र  की

 श्रीोमतो  दला  पानचोचरों  है  स्थापना  का  कांयं  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ?

 सरकार  का  कोई  अनुमान है  कि  इन  गिरोह

 द्वारा  वहां  पर  वास्तव  में  कितने  न व्यक्ति  मारे क क्त
 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री  ए०

 tito
 संयंत्र  के  भवन  निर्माण

 गय  ह  |

 का  ध  अभी  तक  चालू  हैं  ;  ऐसी  आशा  की

 श्री  दातार  :  वहां  पर  अधिक  संख्या  में  जाती है  कि  १९५५  के  अन्त तक  यह  काय

 पूरा हो  जाएगा व्यक्ति  मारे  गए  यह  सत्य है  |  परन्तु यह

 संख्या  इतनी  मारो  नहीं  हे  जितनी  कि  माननीय
 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सदस्य  सोच  रहे  हैं  ।

 श्री  zo  बो ०  विट्ठल  राव  क्या
 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  :  हमारी  पुलिस

 पश्चिमी  जमाने  से  सामान  की  तीसरी
 ने  कितनी  गर  उनसे  जम  कर  युद्ध

 परन्तु  परिणामस्वरूप  वे  गिरोह  वहां  से  भाग
 जो  कि  वहां  से  जनवरी  १९५५ तक  भेज  दी

 जानी  चाहिए  अभी  तक  यहां  पहुंच  गयी गए थे  ?
 है  या  नहीं ?

 श्री  दातार  :  लगभग  ६८  बार
 मुठभेड़

 शो  ए०  ato  गुह
 :  ary  विशेष  ने  यह

 हुई  है  ;  और  हमारी  पुलिस  को  अनेक  बार

 सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।  वचन  दिया  था  कि  यंत्रों  को  तीन  किश्तों  में

 संभरित  किया  जाएगा  |  उनमें  से  दो  किस्तें

 श्री  जी०  एस०  fag :  माननीय  मंत्री  ने  प्राप्त  हो  चकी  हें  ।  परन्तु  क्योंकि  भवन  निर्माण

 कहा  है  कि  गिरोहों  का  अन्त  कर  दिया  गया  कार्य  अभी  पूर्ण  नहीं  हुआ  इसलिए  वे  यंत्र

 परन्तु  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  वे  गिरोह  जो  वहीं  पर  रखे  हुए ६
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 श्री  टी ०  ato  बिट्ठल  राव  :  क्या  समय
 अभी  लम्बित  हैं  ।  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है

 की  कोई  ऐसी  सीमा  निर्धारित  की  गयी  थी  फि  उच्च  न्यायालय  कब  तक  इन  अपीलों को

 कि  इस  समय  तक  कारखाना  उत्पादन  करना  ट  दगा

 प्रारम्भ कर  दे  ?

 पहले  मामलें  में  विपक्ष की  पार्टी
 शमी  ए०  Ato  गुहा :  जहां तक  कारखाने

 निम्नलिखित  सद  हे
 के  उत्पादन  प्रारम्भ  करने

 क

 का  सम्बन्ध

 इसके  विषय  में  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं
 श्री  एस०  वाई०  कृष्ण[स्वामी

 की  गयी  थी  ।  हमारा  आभार  यह  है  कि  हमें

 श्री  ०  एस०  Yo  स्वामी
 उधार  ह स  को  चांदी  राज्य  अमेरिका

 को
 वापिस  लौटानी  है  ।  मेरा  विचार  है  कि

 श्री  करार  एम०  नानावती

 हमें  अवधि  बढ़ाने  के  लिए  कहना  क्योंकि

 श्री  एन०  Ho  साहनी १९५६  की  समाप्ति  से  पूर्व  कारखाना

 की दन-काय  प्रारम्भ  न  कर  सकेगा  |  श्री  अर ०  श्रीदेवी  शाह

 श्री  कार  डी०  ग्राहक

 उर्वरक  अभियोग

 श्री  डी०  एन०  अन विकर

 *
 ३६७.  श्री  कण  ato  सोनिया  क्या

 श्री  ज०  करार  कपा  गया
 गह-कायम  मंत्री  ठ  बतान  नत  करा

 कि
 अ्रधिक  qe  उपजाओ  आन्दोलन  कें

 १९५४-५५  के  दौरान  में  उर्वरक  सम्बन्ध  सर्वेक्षण  नानावती  एण्ड  कम्पनी

 अभियोग को  चलाने  के  जिसके  लिए  लिमिटेड  ने  रूस  से  उर्वरक  मंगा  कर  संघ  रित

 अनुपूरक  अनुदान  की  अपेक्षा  नियुक्त  करने  के  लिए  अ्रपनी  सेवाएं  ऑर्पफपित  की  थीं

 किए  गए  विशेष  वकील  को  वास्तव  में  कितनी  परन्तु  अ्रभियक्त  परिधि  कारियों  की  सहायता

 धनराशि  फ़ीस  के  रूप  में  दी  गयी  हैं  ;  से  उन्होंने  एसे  सामान  पर  बड़े  ऊंचे  भाव  लगाने

 यह
 मामला  कितनी  देर  से  अनि

 का  प्रबन्ध  कर  था  ।  वास्तव  म  उन

 पदा  नकारियों  को  घस  दे  दी  गयी  +  |  जस
 अवस्था  में  पड़ा  है  और  यह  कितनी  देर

 सरकार  को  बड़ी  हानि  उठानी  si  |
 तक  इसी  अवस्था  में  पड़ा  रहेगा  ;  तथा

 विपक्ष  में  कौन  लोग  हें  और  सर्वेक्षण  एस०  वाई०  कृष्णा स्वामी  और

 व्यापक  रूप  से  यह  अभियोग  क्या  सी०  एस०  डी०  स्वामी  के  विरुद्ध  उर्वरक

 दूसरे  मामले  अपराध  यह  था  कि  इन  दोनों

 थकान  उपमंत्री
 :  श्रभयक्त  पदाधिकारियों  ने  एक  दसरे  से

 VCORACICIES  रुपये  (५  १९५४
 मिल  कर  षडयन्त्र  करके  अन क  प्रकार  से  धन

 ।  तथा  बहुमूल्य  वस्तुएं  प्राप्त  करके  अमोनिया

 १९  जनवरी,१९५५  निर्णय  सल्फर  और  अन्य  उर्वरकों  क  क्रम  मं  बहुत

 के  उपरान्त  अभियुक्तों  ने  दोष सिद्धियों  के  से  सार्थों  के  प्रत  भ्रन/चत  ढंग  में  पक्षपात

 face  उच्च  न्यायालय में  अपील  की  जो  ियाओया  |
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 श्री  के०  सी०  यह  अभियोग
 कां  ग्रेस

 का  अधिवेदन  पैरिस में  २  से  १३

 कब  प्रारम्भ  फिया  गया  था  ?  जुलाई  १९५४  तेरा  say  ar  और  उसमें

 भारत  के  निम्नलिखित  प्रतिनिधि  सम्मिलित
 श्री  दातार  :  यह  ४-१९५२  ५

 को  प्रारम्भ  किया  गया  था  ।
 थ

 (2)  Sfo  ato  पी०  नता
 श्री  कब  सी ०  सोनिया  :  ग्र  तक  इसਂ

 संचार  ,  भरतीय  कृषि  गवेषणा
 मामले  पर  कुल  1?  तना  खर्च  त्र  चुका  है  ?

 नई  दिल्ली  |

 श्री  दातार  :  कुल  खुच  के  वारे  में  मुझे  (2)  डा०  पी०  महेश

 पूर्वसूचना  की  श्रावण  पता  है  ।  वनस्पति  शास्त्र  के

 श्री  टी ०  ajo  विट्ठल  राव  :  माननीय
 दिल्ली  दिल्ली  |

 मंत्री  ने  यह  कहा  है  क  इन  पदाधिकारियों  (२)  प्रोफेसर  क्०  एन०

 वनस्पति ने  घूस  ली  इन्होंने  कुल  तनी  राशि  ge
 संभाल  ि  राष्ट्रीय

 के  रूप  में  ली  थी  ?  लखनऊ  |

 (¥)  डा०  Fo  To
 श्री  दातार

 :
 घूस  के  रूप  में  ली  गई  कल

 काठ-शिल्प  वैज्ञानि  /  वन-गवेषणा
 राशि  के  सम्बन्ध  में  बिना  कठिन  कयों क

 देहरादून  ।
 दूसर  मामले  में  ऐसा  निर्णय  किया  गया  था

 ि  घूस
 लेने  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  प्रमाण  तथा  हां  श्रीमान  ।

 नहीं  मिले  हैं  ।  श्री  एस०  ate  सामन्त  :  क्या  में  जान

 सकता हं  fr  गवेषणा  at  योजना  क्या है
 अष्टम  अन्तर्राष्ट्रीय  वनस्पति  सम्बन्धों  कांग्रेस

 और  भारत  उससे  fra  प्रदर  सम्बन्धित  है  ?

 ३६८,  शी  एस०  ato  सामन्त :  क्या

 श्री  क०  डी०  मालवीय  वनस्पति
 प्राकृतिक  dara  और  वैज्ञानिक  गवेषणा

 मंत्री  यह  बत  ने  की  कपा  करें  फि  :

 समस्याओं  पर  इस  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में
 (*)  क्या  यह  सत्य है  कि  भरत  ने

 अष्टम  श्रन्तर्राष्ट्रीय  वनस्पति  शास्त्र  सम्मेलन
 चर्चा  हुई  थी  और  हमारे  कुछ  प्रतिनिधियों  ने

 में  भाग  लिया
 se  सम्मेलन  की  उप समितियों  में  अध्यक्षता

 की  और  उनमें  भाग  भी  लिया  |
 यदि

 तो  उसमें  कौन  कौन
 बागान  विभाग  में  विशेष कर  बैठक  हुई  जिसमें

 से  प्रतिनिधि  भेजे  गए
 हमार  प्रतिनिधि  उपस्थित  थे  वहां  पर  विश्व

 क्या  यह  सत्य  फि  विषव  के
 के  वनस्पति  बागान  के  उत्तम  संगठन  पर

 ट्र  पी  तल  बागान की  उचित  व्यवस्था  करने
 विचार  किया  गया  और  एक  विनिमय

 के  लिये  गवेषणा  तथा  शिल्पी  जानकारी  सम्बन्ध  स्थापित  करने  वाली  समिति  नियु क्त
 के  लिए  एफ  बनाई  गयी  तथा  की  जिसमें  हमारे  प्रतिनिधि  को  भी

 यदि  तो  क्या  उस  apr  से  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  gat  है  ।

 भारत  भी  सम्बन्धित
 हों  एस०  सी०  क्या  यह  सच  हे

 प्रकृतिक  संसाधन  मंत्रो  के०  डो०  कि  वनस्पति  वैज्ञानिकों  की  जो  श्रन्तर्राष्ट्रीय
 :  तथा  (a)  .  जी  हां  ।  संस्था  कांग्रेस  के  रूप  में  बनाई  गई  उसे



 ५१७  मौखिक  उत्तर  १  ्  १९५५  क  उत्तर  द

 भारत  तथा  मलाया  सम्बन्धी  विषय  सौंपे  गये  सैनिक  दुग्धशालाओं  में  frat  फालतू

 और  क्या  हमारे  प्रतिनिधि  ,  जिनके  नाम  बछड़े  हू  ?

 माननीय  मंत्री  ने  बताये  इसमें  और
 रक्षा  उपमंत्री  :

 क्या  मलाया  भी  उसके  साथ  सम्बन्धित
 ३१  Pau  को  फालतू  बछड़ों  कौ

 are  यदि  at,  तो  उस  व्यक्ति  का  नाम  क्या
 SEH  थी  |

 श्री  कठ  डी०  मालवीय  :  जी  हां  ।

 विनिमय
 श्री  हेम  राज  :  क्य  में  जान  सत्ता

 मननीय  मित्र  ठीक  कहने
 ९  frag  मिलेटरी  डेरी  काम  कहां  कहां सम्बन्ध  जो  कि  ट्रापिकल
 पर  हें  और  उन  में  फालतू  ज  नज़रों  की

 कटिबन्ध  देशों  के  लिए  नियुक्त  की  गई

 उसमें  दो  वैज्ञानिक  हमार
 तादाद  क्या  है  ?

 प्रतिनिधि  प्रो ०  कौल  थे  और  दूसर  शायद  सरदार  मजीठिया  :  मं  उसके  लिए

 राष्ट्रीय  वनस्पति  बागान  के  पूर्वसूचना  च.हता हूं
 ।  यह  लम्बी  सूची

 दक  थे  उनका  नाम  स्मरण  नहीं  कर  हूं  अर  मेर  पास  इस  समय  तैयार  नहीं  है  ॥

 पा
 श्री  हेम  राज  :  कया  में  जान  सकता  हूं

 श्री  एन०  ato  चौधरी  :  क्या  सर  उर  ने  कि  यह  जो  फालतू  जनवरी  हें  उनको  फसानों

 तब  से  भारत  में  वनस्पति  बागान  के  विकास  को  देने  का  कोई  प्रबन्ध  किया  oH  रहा  है  ?

 के  लिए  कोई  स्पष्ट  योजना  बनाई  यदि  हां
 सरदार  मजीठिया  :  उन  लोगों  को तो  क्या  कोई  योजना  शि ली पुर

 जो  पालन  में  रुचि  रखते  हें  यह  मुफ्त  दिये के  वनस्पति  बागान  से  भी  are

 जाते  हें  ।  वास्तव  में  वे  राज्य  सर  परों  को बधित  हू  ?

 सौंपे  जाते  हं  तथा  अघ  सर  गरी  भ्रमणा  uTfa  5
 श्री  के०  डी०  मालवीय :  जी  at  |

 संस्थाओं  और  लोगों  को  भी  दि  जाते  हैं  जो
 राष्ट्रीय  वनस्पति  ama  के  विकास  की

 बछड़े  प  लने  में  रुचि  रखत हें  ।
 योजनाओं  पर  सरकार  विचार  पर  रही

 है  ।
 उनमें  से  एक  तो

 लखनऊ  में  तार भी  हो
 श्री  हेम  राज  में  ज,न  हूं

 चकी  ह  और  इस  देश  में  दूसरी  योजनाओं  के  फि  ott  तक  क्लीन  जानवर  दे  दिये  गये  हें  ?

 चलाने  के  ब.र  में  विचर  थि  जा
 a  सरदार  मजीठिया  :  १  जुलाई  TAT  ३०

 रहा  हूं  ।
 १९५४  के  बीच  १२८०  बछड़े

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  जो  गवेषणा  जा  चके  ह े|

 कार्य  हमारे  राष्ट्रीय  वनस्पति  बागानਂ
 सेठ  अचल  सिंह  :  मंत्री  महोदय  यह

 लखनऊ में  हो  रहा  क्या  वह  इस  सन् था  को
 बतलाने  की  कृपा  रंगे  फि  भारतवर्ष  में

 सहायक  होगा
 ?

 मिलेटरी  डरी  फार्म  हं  और  सन्  ५४-५५

 श्री  क०  डी०  मालवीय  :  में  नहीं  कह  में  frat  बछड़े  और  बीड़ियां  उनके  द्वारा

 सकता  ।  दी  गयीं  ?

 सेनिक  दुग्बशालायें  सरदार  मजीठी  प्रथम  भाग  के

 RGR.  श्री  हेम  राज  :
 क्या  रक्षा

 मंत्री  सम्बन्ध
 में

 मेंने
 उत्तर  पहले ही

 दिया  है  कि  मुझे

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  इस  समय  aqua  की  आवश्यकता  है  |  जहां  तक



 हँ  29.0  मौखिक  उत्तर ी  ७३  १  हमला  १९५५  मौखिक  उत्तर  IY

 दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  में  कह  सकता  हूं  करने  वाले  पुलिस  क  मंचारियों  की  संख्या

 कि  लगभग  V,000  बछड़ों  का  प्रत्येक  हजकां

 अतिरेक  हो  जाता  हैं  |
 शी  यदि  मुझे  ठीक  याद  हो  तो

 यह  संख्या  लगभग  20,000  ह्  |
 दिल्ली  में  को  ara

 श्री  राधा  रमण  :  जो  प्रतिशत  अभी * 3190,  श्री  चोरो  मुहम्मद  दारो '

 कया  गृह-काय  मंत्री  सभा-पटल  पर  इस  नीय  मंत्री  ने  बताया  इसकी  तुलना  गत  वर्ष

 कारी  का  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे
 के  प्रतिशत  से  किस  प्रकार  की  जा  सकती  हे  ?

 श्री  दातार  अपराधों में  कमी  हुई  है

 दिल्ली  राज्य  में  १९५४  में  हुए  और  अपराधों  का  पता  अधिक  लगा  हैं  और

 अपराधों  की  संख्या  निम्न  शीर्षों  के  अधीन  पड़ताल  भी  ठीक  ठीक  होतो  रहो  है  ।

 कितनी  हैं
 (१)  (२)  (३)

 श्री  केलप्पत  :  कितने  मामलों  में

 (४)  भगा  कर  ले  जाना  तथा
 जियों  को  दंड  मिला  ?

 (५)  आपराधिक  हमला  ;

 उन  जिनका  पता  नहीं  श्री  दातार  :  मेरे  पास  वे  आंकड़े  नहीं  हूँ  ।

 का  प्रतिशत  क्या हे  ;  और  फोर्ड  प्रतिष्ठान  से  सहायता

 उन  मामलों  की  संख्या  क्या  है  *
 ३७१.  सेठ  गोविन्द  दाप  :  क्या  वित्त

 जिनमें  अपराधी  बरी  हुए  और  भाग  में
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 निर्दिष्ट  शीर्षों  के  अन्तरगत  पुलिस  की  निन्दा

 की  गई  ?  भारत
 में  १९५४  में  फोर्ड

 पठान  ने  कुल  कितना  व्यय  किया  था  ;
 गह-कार्य  उपमंत्री  :

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  किन-किन  राज्यों  में  इसमें  से

 रखा  हे  ।  परिशिष्ट  अधिकांश  राशि  व्यय  हुई  थी  ;

 अनुबन्ध  संख्या  2  |
 \  | ग  )  इस  रिकी  का  उपयोग  किस

 माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के  ara  के  लिए  किया  जाता है  ;  और

 में  बताना  चाहता  हुं  कि  केवल  एक  म
 ले  में  cag

 कितने विस्तार  योजनाओं
 दंडाधिकारी  नें  सन्तोषजनक  पड़ताल  करने

 विदेशी  न्यास  )  सहयोग  दे  रहे  हैं  ?
 के  कारण  दो  पुलिस  अधिकारियों  की  निन्दा

 की  |  वित्त  मंत्री  के  सभा  सचिव  ato

 आर०  :  से  इच्छित
 श्री  चारो  मुहम्मद  अपराधों  के

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  उसे
 पता  लगाने  के  कार्य  का  सुधार  करने  के  लिए

 समय  सभा  में  प्रस्तुत  किया  जायगा  |
 क्या  उपाय  किए  गए  हें  ?

 सेठ  गोविन्द  दास  जहां  तक  फोर्ड

 श्री  दातार
 :

 पड़ताल  में  सुधार  करने  के  प्रतिष्ठान  का  सम्बन्ध  सन्  १९५३  में  हम
 लिए  सरकार  आवश्यक  कार्यवाही  क  TTA ६  ष्ा  को  जो  सहायता  उनसे  १९५४  में

 म at  चोरों  मुहम्मद  अधिक  मिली  या  क  मिलो है  और  १९५५  की

 कया  में  जान  सकता  हं  दिल्ली  में  काम  क्या  स्थिति है
 ?



 मौखिक  उत्तर  aif  उत्तर  २० १  १९५५

 ti  बी०  aio  यह  लारी  सुच  राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री
 उठ

 नायें  तो  जब  तक  सारी  बातें  उपलब्ध  नहीं  हो  सो०  सरकर  ने  निम्नलिखित
 द्ग

 जायेंगी  तत्र  तक  नहीं  दी  जा  सकती  हैं  ।  उप य  किए  सफलता

 सेठ  गोबिन्द  दास :  क्या  सरकार के  पास  (१)  रक्षित  बेक  ने

 राज्य  सहकारी  बैंकों  को  लप  कालीन  स्थान समय  समय  पर  इस  सम्बन्ध  में  आंकड़े  नहीं

 रियायती  दरों  पर  लेने  के  लिये  अवधि  में आते  हूं  और  इकट्ठी  यह  सूचनायें  मंगायी  जा

 रही  हें या  समय  समय  पर  सरकार  कै  पास  विस्तार  frat है  और  उसक  क्षेत्र  को

 इनके  आंकड़े  उपस्थित  होते  हैं  ?  दिया  है  शर  प्रक्रिया  में  उदारता  दिखाई  है  ।

 श्री  ato  आर०  भगत  :  अभी  जो  फोर्ड
 उन  सुविधाओं  के  उपयोग  किये  जाने  में  क्रमिक

 वृद्धि  हो  रही  दै  ।  राज्य  सरकारी  बैंकों  नें
 प्रतिष्ठान  से  मदद  मिली  उसका  जो  हिसावਂ

 १९५०-५१  में  जो  कुल  रकम  ली  वह
 किताब  होता  हे  उसमें  राज्य  सरकारों

 ५.३७  नरड़  रुपये  थी  अर्थात्  यंह  योजना

 केन्द्रीय  सरकार  की  और  जोडें  प्रतिष्ठान  की
 के  प्रथमਂ  वर्ष  म॑  थी  और  १९५३-५४

 मदद  मिली  जुली  होती  है  और  जिन
 यह  रकम  R692  करोड़  रुपये  हो  गई  |

 नाओं में  इनसे  मदद  मिली  है  वह  सारे  देश  में

 (२)  हाल  ही  में  भारत  रक्षित  बेक
 फेली  आंकड़े  जब  तक  इकट्ठे  न  किये  जा

 सके  फि  अब  तक  उनको  कहां  कहां  से  मदद
 अ्रघिनियम  को  संशोधित  या  गया

 जिससे  फि  वह  मध्यमਂ  कालीनਂ  ऋण  भी  दे

 मिली
 यह  सूचना  देना  मुश्किल  है

 ?

 सकें  ।

 सेट  गोविन्द  दास  में यह  कि
 (3)  राज्य  सरकारों  द्वारा  अधिक  gear

 चाहता  हूं  कि  समय  समय  पर  इसके  आंकड़े
 उपजाऊ  योजनाओं के

 अन्तर्गत
 बड़ी  बड़ी

 रकमें

 सरकार  के  पास  आते  या  अब  मंगाये  जा
 आवंटित की  जा  रही  हैं  ।

 (४)  कई  वर्षों  से  रक्षित  बेक  केन्द्रीय

 श्री  बी०  आर०  आते  ५३-
 भूमि  बन्धक  बैंकों  के  मान्य  ऋण  पत्रों  में  रुपया

 ५५  के  लिये  यदि  माननीय  मेम्बर  अलग  से
 लगाता  रहा  है

 ।
 हाल  ही  में  निर्णय  किया

 गया

 सूचना  दें  तो  वह  सुचना
 दी

 जा  सकती है  ।
 है

 कि  बैंक  तथा  सरकार  ऐसे  मामले  में  २०

 प्रतिशत तक  ऐसा  रुपया
 > ्  जहां  केन्द्र

 qaqa ia  योजना  धधक  बेक  उत्पादन  की  वृद्धि  के  लिए

 रुपया  देने  में  मान्य  नीतियों  अनुसरण *  ३७९२.  श्री  एन०  बी०  क्या
 करता हो  ।

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (५)  रक्षित  de  ने  हाल  ही  में  एक
 सरकार  ने  पंचवर्षीय  योजना  के

 व्यापक  ग्रामीण  उधार  सर्वेक्षण  कार्य  किया  था
 ग्रामीण  उधार  संभरण  के  मध्यमਂ

 जिसका  प्रतिवेदन  १९५४  में
 कालीन  तथा  दीर्घकालीन  लक्ष्यों  की  पूति  के

 हित  हुआ  था  ।  इस  उसकी  सिफारिशों
 लिये  क्या  उपाय  थ  हें  ;  और

 पर  जिनके  अनुसार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उधार

 योजना  अवधि  के  प्रथम  तीन  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  महान्  प्रसार  करना

 वर्षों  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  उधार  की  है--सरकार  द्वारा  तेजी  से  विचार  किया  जा

 ०  दी  गई  ?
 रहा  है  ।  एक  अधिक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  जो



 र र
 मौखिक  उत्तर  १  ज  १९५५  मौखिक  उत्तर  CRY

 कि  भारत  के  राज्य  बक  से  सम्प्रत्धित  श्री  एन०  ato  चौधरी  :  FAT  सरकार

 सैद्धान्तिक  रूप में  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकार  रक्षित  बंक  द्वारा  दिए  जाने  ऐसे  ऋण

 कर  ली  गई  को  किसी  शर्त  पर  देती  है  कि  यह  ऋण  भाव

 सम्बद्ध  राज्यों  से  आवश्यक
 can  रूप  से  सहकारी  संस्थाओं  के  आरंभिक

 सदस्यों  द्वारा  अगली  बर्ष  दिया  जाना  चाहिए  ।
 कारी  मंगवाई  गई  हे  ।  जानकारी  को  प्राप्ति

 के  पश्चात्  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  श्री ए०  सी०  रहा  :  यह  अल्प-कालीन

 रखा  जायेगा  |  ऋण  होता  हे  कौर  यह  सामयिक  कृषि

 सम्बन्धी  कार्यो ंके  लिए  होता  जो  १८
 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  क्या  इम्पीरियल

 बेक  के  राज्य  बेक  बनाये  जाने  से  उन  दरों  की
 मास  तक  दिया जा  सकता  है ं|

 असमानता  कम  हो  जायगी  जिन  पर  अर  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  ग्रामों  में

 रक्षित  बंक  ग्रामीण-उधार  दिया  ग्रामीण  उधार  सम्बन्धी  व्यवस्था  करने  वाली

 जाता  और  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  सहकारी  संस्थाओं  के  कार्य  में  जो  कमी  रह  गई

 ऐसी  संस्थाओं  के  आरम्भिक  सदस्यों  को  ऐसा  क्या  सरकार  उसके  सम्बन्ध  में  बता  सकती

 उधार  दिया  जाता  हे  ?  और  सरकार  उस  कमी  को  किस  प्रकार

 पूरा  करने  का  विचार  करती  है
 ?

 श्री ए०  सो०  गुहा
 :  इन  दोनों  में  कोई

 सीधा  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  किन्तु  यदि  इम्पीरियल  श्री  ए०  सी०  इसके  लिए  एक

 TH  की  पंखा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ठीक  प्रकार  से  लम्बे  उत्तर  की  आवश्यकता  pe
 ए  ।  में  केवल

 काय  तब  सहकारी  संस्थाओं  द्वारा  अपने  इतना  कह  सकता  हूं  कि  इस  समय  ग्रामीण

 आर्थिक  सदस्यों  से  लिए  जाने  वाले  ब्याज  उधार  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  का  परीक्षण  हो  रहा
 पर  कोई  अप्रत्यक्ष  प्रक्रिया  हो  सकती  है  ।

 हे  और  इस  प्रतिवेदन  के
 एक

 विचारनीय  भाग

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  योजना  अवधि
 से  सहकारी  संगठनों  में  सुधार  सम्  ्  बहुत

 से  सुझाव  मिलेंगे  ।  रक्षित  बेंक  तथा  सरकार
 क  प्रथम  वर्षों  के  लिए  जिन  रकमों  के  उपबन्ध

 इस  मामले  में  बहुत  उत्सुक  है  ।  में  माननीय
 किये  जाने  के  बारे  में  योजना  आयोग  नें

 रीति
 सदस्यों  का  ध्यान  केवल  इस  तथ्य  की  ओर  ही

 शी  उनका  उपबन्ध  न  किये  जाने  के
 दिला  सकता  हूं  कि  १९५०-५१  में  सहकारी

 क्या  कारण  हैं
 !

 संस्थाएं  रक्षित  बैंक  से  केवल  ५  करोड़  रुपया

 श्री  ए०  सो०  गदा  :  रुपये  को  यों  ही  देना  ले  १९५३-५४  में  १५  करोड़  रुपया

 सम्भव  नहीं  जब  तक  कि  उसे  ग्रहण  करने  के
 लिया  गया  और  १९५४-५५  में  रक़म  इससे

 लिए  कोई  उचित  संगठन  न  हो  ।  अब  तक  तो
 ज्यादा  है  |  यह  प्रश्न  सहकारी  संस्थाओं

 के  क्रम  विकास का  प्रशन  हैं  । यह  सहकारी  बंक  थे  जिनके  द्वारा  सरकार

 उधार  की  रकमों  का  वितरण  करती  रही  है  ।
 भर्ती

 किन्तु  बहुत  से  राज्यों  में  सहकारी  बेक  ठीक  ढंग
 *  ३७३.  श्री  एस०  एल०  अग्रवाल :  क्या

 से  अभी  तक  विकसित  नहीं  हुए  यद्यपि  उन्हें  ५४  NR
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बार  र  याद  दिलाया  गया  है  और  रक्षित  बेक

 ने  भी  विभिन्न  राज्य  सरकारों  तथा  राज्यों के
 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  निरीक्षक

 क़न्दील  सहकारी  बैंकों  को  कई  लाभदायक  तथा  अन्य  राजस्व  कर्मचारियों  की  भर्ती  किस

 प्रकार की  जाती  हैं  ;  और
 साव भी  दिए  हैं  ।



 BRR  मौखिक  उत्तर  *  शमा  १९५५  मौखिक  उत्तर  YQ

 क्या  सरकार  तत्सम्बन्धी  नियमों  विभिन्न  श्रेणियों  के  लिए  विभिन्न  विभागीय

 को  सभा-पटल  पर  रखेगी  ?  समितियां  हैं  ।  में  एक  दम  विभागीय

 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री  To
 पदोन्नति  समितियों  के  सदस्यों  के  बारे  में

 सी०  :  राजस्व  निश्चित  रूप  से  नहीं  बता  सकता  ।

 चोरियों  से  सम्भवत या  माननीय  सदस्य  का  श्री  एम०  एल०  अग्रवाल  :  क्या

 आदाय ऐसे  अन्य  गजेटेड तथा  नॉन  wifes  पत्र आमन्त्रित किये  जाते  हैं  ?

 कर्मचारियों  से  हे  जो  कि  केन्द्रीय  श्र  ए  सी०  रहा
 :  निश्चय  और

 गटक  विभाग  में  हें
 ।

 इस  बात  को  मानते  हुए  साधारणतया  कोई  भी  नियुक्ति  अवद्य  ही

 स्थिति  यह  कि  नॉन  गजेटिड  पदों  काम  दिलाऊ  दफ्तर  द्वारा  करनी  पड़ती  है  ।

 जिसमें  निरीक्षकों  के  पद  भी  सम्मिलित
 इंगलिस्तान  के  साम्राज्य  सवंबलाधिकरण

 तक  काम  दिलाई  दफ्तरों  के  द्वारा  सीधी
 के  प्रमुख  की  यात्रा

 भर्ती से  भी  पति  की  जाती  हे  और
 अंशतः

 उपयुक्त  विभागीय  कर्मचारियों  के  छोटे  वर्गों
 े  ३७५.  सरदार  हुक्म  सिह  :  रक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 से  उन्नत  करके  भी  दी  जाती  इस  समय

 गजेटिड  पदों  की  पूर्णतया  उन्नति  से  अथवा
 क्या  इंगलिस्तान  के  सामायिक

 सर्वबलाधिकरण  के  प्रमुख  जौन
 अन्य  सेवाओं  से  स्थानान्तरण  के  पश्चात्  भर्ती

 दिसम्बर  १९५४  में  हमारे  सैन्य दलीय  और
 की  जाती  है  |

 प्रशिक्षण  संस्थानों को  देखा
 भर्ती  सम्बन्धी  जो  प्रक्रिया  है

 उसका  विनियमन  तो  भारत  के  राजपत्र
 क्या  इन  रक्षा  संस्थाओं  का  दौरा

 करने  के  लिए  उन्हें  आमन्त्रित  किया  गया  था  ;
 में  प्रकाशित  अधिसूचनाओं  git  होता  है

 और
 जो  इस  सभा  के  सदस्यों  को  उपलब्ध  हें  और

 क्या  उन्होंने  अपने  दौरे  पर  कुछ अधिक  विभागीय  अनुदेशों  से  भी  होता

 है  जो  समय-समय पर  जारी  किये  जाते  हैं  ।  विचार  व्यक्त  किए  हं
 ?

 और श्री  एम०  एल०  अग्रवाल  :  जो  व्यक्ति  रक्षा  मंत्री  काटजू  )

 उत्पादन  शुल्क  निरीक्षक  के  पदों  पर  नियुक्त  at  हा

 किये  जाते  क्या  उनका  प्रवीण  किसी  समिति
 जी

 नहीं
 ।

 प्राधिकारी  द्वारा  किया  जाता  है  ?
 सरदार  ज्ञ  सिंह  क्या  सर  जौन

 श्री ro  स०  रहा  :  प्रत्येक  नियुक्ति  हार डिग  को  इतना  समय  मसिल  सका  कि  वह

 किसी  समिति  द्वारा  नियमित  होती  है  ।  कोई  समस्त  केन्द्रों  में  जा  सके  या  उन्हें  केवल  कुछ

 ऐसा  विद्वेष  प्राधिकारी  नहीं  है  जो  यह  चुने  हुए  केन्द्र  ही  दिखाये  गये
 ?

 नियुक्ति  करता  हो  ।
 डा०  काटजू  :  उन्होंने  केवल  थोड़े  से

 श्री  एस०  एल०  अग्रवाल  :  उस  समिति  ही  केन्द्र देखे  ।

 के  सदस्य  कौन  कौन  हैं  ?
 सरदार  हुक्म  सिंह  :  क्या  यह  आमन्त्रण

 श्री  ए०  सी ०  रहा  विभागीय  देने  का  कोई  विद्वेष  उद्देश्य  और  FAT  वह

 पदोन्नति  समिति  है  जो  उन  पदों  के  सम्बन्ध  में  उद्देश्य पूर्ण  हो  गया  ?

 नियुक्तियों  के  मामलों  पर  विचार  करती  है  डा०  काटजू  :  कोई  विशेष  उद्देश्य  न  था  ।

 जो  पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाने  होते  ओर  यह  सर्वथा  एक  शिष्टता  की  बात  थी  |



 ४२५  ates  उत्तर  १  १९५५  वक  उत्तर  ERE

 सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या  उन्होंने  कुछ  रह  गये  उन  पर  सरकार  आगे  विचार

 करेगी  । केन्द्रों  में  सुधार  ह: कद्र्न  के  लिए  कोई  परमं

 या  सहायता  दी  है  ?
 श्री  गिडवानी  :  क्या  उनकी  कोई  मांग

 डा०  काटजू  स्वीकार की  गई  है  ?

 कि  उन्होंने  ऐसी  कोई  बात  नहीं  की  ।  tt
 सतीश  चन्द्र

 :
 ्

 ।  उस  दिन

 रक्षा  कर्मचारियों  की
 तीन  महत्वपूर्ण  निश्चय  किये  गये  थे  ।  एक  यह

 गें  था  कि  ई०  टी ०  नच  के  कर्मचारी वर्ग  की  आधी
 ग

 ३७७.  aft  गाडीवानों  :  कया  रक्षा  मंत्री  सेवा  की  गणना  पामरता  तथा  पदोन्नति  के

 २४  दिसम्बर  १९५४  के  तारांकित  set  संख्या  मामलों  में  की  जायेगी  ।  एक  अन्य  fara

 १६७५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  यह  बताने  की  देहू  रोड  और  पनागढ़  जो  मुख्य

 कृपा  करेंगे  कि  :
 मागं  पर  स्थित  नहीं  रक्षा  कर्मचारियों  को

 क्या  अखिल  भारतीय  रक्षा  दी  जाने  वाली  यात्रा  सम्बन्धी  आर्थिक  सहायता

 के  सम्बन्ध  में  किया  गया  था  +  परक्नरामणकारी चारी  संघ  की  मांगों  पर  विचार  करने  के

 लिए  न्याय  थि  xo  की  के  संस्था  के  विधान  में  यह  बात  जोड़ी गई  कि

 सम्बन्ध  में  सरकार  तथा  उनके  पति निधियों  यदि  संघ  के  प्र  तिनिधियों  और  सरकार  के  बीच

 के  बीच  कोई  यथोचित  बैठक  आयोजित  की  कोई  समझौता
 न  हो  तो  सरकार  की  इच्छानुसार

 गई  थी  ;  और  एक  न्यायाधिकरण नियुक्त  किया  जा

 यदि
 तो  बैठक  में

 क्या  निश्चय
 सकता है  |

 किया  गया  ?
 सरदार  To  एवं  सहगल  :  क्या में  जान

 सकता  हूं  कि  आल  इंडिया  डिकन्स  एम्प्लायर रशना  उप मंत्रों  सतार  :

 तथा  सरकार  तथा  अखिल  फेडरेशन  ने  जितनी  भी  मांगें  आपके  सामने

 भारतीय  रक्षा  कर्मचारी  संघ  के  प्रतिनिधियों  रखी  वह  सारी  की  सारी  कल्याण वाला

 के  बीच  परक्रामणकारी  संस्था  की  उच्च  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर
 मंजूर

 कर  ली

 स्तरीय  प्रथम  बैठक  ३१  १९५५  को

 हुई थी  ।  क्योंकि  संघ  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  श्री  सौदा  चन्द्र  :  जी  यह  तो  मेने
 मांगों  में  से  कुछ  पर  सन्तोषजनक समझौता

 नहीं  कहा  ।

 हो  गया  इसलिए  न्यायाधिकरण  नियुक्त

 करने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  हुआ  ।  श्री  ए०  एन०  वियालंकार

 श्री  शिविरों  :  उनकी  मांगों  के  कारी  संस्था  की  बैठक  में  जो  निचय  किय  गयें

 रे  में  आगे  बातचीत  करने  की  कोई  थे  कया  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  आदेश

 दिये गये  हैं  ? यकता  नहीं  थी  ?

 श्री  सतोश  चन्द्र  :  ati  सतीश  चन्द्र  नीतियों  को

 कारी  संस्था  की  बैठक  प्रति  चार  मास  क  कवित  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 होगी  ।  पर  संघ  महत्वपूर्ण  मांगें  माननीय  सदस्य  चर्चा  में  उपस्थित  थे  ।  हजारों

 प्रस्तुत कर  सकता  है  ।  यह  स्वीकार किया  गया
 लोगों  की  पदाग्रता  सुची  बनाने  में  कुछ  समय

 था  कि  उस  दिनांक  को  जो  मामले  अनिश्चित  लगेगा  |
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तार

 क्या ३७८.  श्री  डॉ०  ato  शर्मा  कार्बन  उत्पाद

 वित्त  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण
 * 3YY,  श्री  एच०  मुकर्जी  :  कया

 रख ने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  १९५४-५५  में
 प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा

 अब  तक  भारत में  अफीम की  कृषि  से  प्राप्त
 मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  ——

 हुए  राजस्व का  उल्लेख  हो  ?
 क्या  यह  सच  कि  राष्ट्रीय

 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री  ए०  भौतिक  प्रयोगशाला  में  कार्बन  उत्पादों  के

 सी  ०  ग
 ष्  ua *  जिसमें  ३१  निर्माण  की  कोई  प्रक्रिया  किसी  निर्माणकर्ता

 १९५४  को  समाप्त  होने  वाले  नौ
 फर्मे

 को
 कट

 पर
 बता  दी  हैं  ;

 मासों  में  अफीम  से  प्राप्त  राजस्व  का  उल्लेख
 यदि  तो  पट्टे  की  शर्तें  क्या

 लोक-सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 और

 परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ४]
 किस  फर्म ने  पट्टा  लिया है  और

 श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  सरकार  को  किस  उसका  प्रभावित  क्या  हू
 ?

 राज्य  से  अधिकतम  और  किस  राज्य  से
 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०

 न्यूनतम  राजस्व  प्राप्त  होता  है
 ?

 मालवीय  )  श्रीमान्  ।  वैज्ञानिक

 श्री  ए०  ato  गायक  यह  किसी  राज्य  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्  द्वारा  ।

 से  राजस्व  प्राप्त  करने  का  नहीं  हू  ।  और
 एक  जिसमें

 हम  अपनी  अफीम  राज्यों को  लागत के  ही
 अपेक्षित  सुचना  दी  सभा-पटल  पर  रखा

 मूल्य पर  देते  हें  हमें  राज्यों  a  कोई  जाता  है  |  परिशिष्ट  अनुबन्ध

 राजस्व  प्राप्त  नहीं  होता  ।  अधिकतर  संख्या  ५]

 राजस्व  विदेशों  को  अफीम  का  विक्रय  करने
 हिन्दी

 से  प्राप्त होता  है
 *३४६.  श्री  कृष्णा चाप  जोशी  «  कया

 श्री  डी०  ato  क्या  माननीय  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :--

 मंत्री  को  यह  विदित  हो  गया  है  कि  भारत  क्या  विभिन्न  प्रादेशिक  भाषाओं

 में  अफीम  का  बड़ी  मात्रा  में  तस्कर  व्यापार  की  सम्बधी  आदेश

 gt  रहा है
 ?

 का  हिन्दी  में  अनुवाद  कराने  के  लिये  सरकार

 ने  १९५४  में  किसी  ग्रंथालय  की  स्थापना  की
 श्री  Yo  ato  हा :  यह  सच  |

 है  ;  और

 हम  यह  जानते  हैं  और  हम  वह  तस्कर
 =

 यदि  at,  तो  किन-किन  भाषाओं पार  रोकने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रहे  हें  ।

 से  हिन्दी  में  पुस्तकों  का  अनुवाद  किया  गया

 श्री  डी०  ato  शर्मा  :  माननीय  मंत्री

 को  तस्कर  व्यापार  के  कितने  मामलों  का  पता
 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 लगा है  ?
 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :.

 नहीं  । श्री उठ
 सी  ०

 गुहा  :  में  इसकी फब  सूचना

 चाएता  हूं  |  (@)  प्रदान  नहीं  उठता  ।



 २९  लिखी लागत  उत्तर  ?
 |  मान  १९५५  लिखित  उत्तर  So

 यो कदा यर  से  उत्प्लावक  (२)  अचानक  आग

 वायु  और  प्रकाश  देने  की  क्रिया *
 ३४९.  att  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  रक्षा

 मंत्री  यह  चलाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :  छत  के  तहों  की

 क्या  यह  सच  zs  कि  र  ने
 खींचने  की  क्रिया  और

 यो कं शायर  की  सेल  लि०ਂ
 तर्कों  से  खतरा  और  स्वास्थ्य

 फर्म  को  '  प्रकार  के  ३२  उत्पप्लावकों  का
 बग i

 क्रयादेश  दिया हैं  ;  और
 at  खतरा  की  meet

 जाच  करना  |
 यदि  तो  कया  क्रयादेश  देने  के

 पूर्व  कोई  टेंडर  मांगा  गया  था  ?  भारत-चित्या  को  क्य  संस्था

 रक्षा  उपमंत्री  सती दा  *RUY,  श्री  बी०  डी०  शास्त्री  :  क्या

 शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः श्रीमान्  ।

 श्रीमान्  ।  क्या  सरकार  भारत-विद्या  की

 कोई  केन्द्रीय  संस्था  खोलने  के  किसी  प्रस्ताव

 खनन  गवेषणा  प्रयोगशाला  पर  विचार कर  रही  है  ;

 क  ३५३.  श्री  एस०  कण  रज़मी  :  क्या  क्या  भारतीय  इतिहास
 कांग्रेस

 प्राकृतिक  संसाधन  site  वैज्ञानिक  गवेषणा  के  पिछले  अधिवेशन  में  भी  कोई  ऐसा  संकल्प

 पारित  किया  गया  जिसमें  इसकी  स्थापना मंत्री  ९  अप्रैल  १९५४  के  अतारांकित  प्रश्न

 की  सिफारिश की  गई  थी  ;  और संख्या  ३६४  के  उत्तर  के  वध  में  यह  बताने

 की  करेंगे  कि  :  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 निश्चय किया  गया  है  ? क्या  तत्पश्चात्  खनन  गवेषणा

 प्रयोगशाला  स्थापित  हो  गई  है  ;
 शिक्षा  तथा  प्राथमिक  संसाधन  और

 यदि  तो  कौनसा  स्थान  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री
 :

 भवन  इसके  लिए  चना  गया है  और
 मामला  विचाराधीन  है  ।

 इस  प्रयोगशाला  के  मुख्य  काय  भारत  सरकार  को  कोई

 कया  होंगे
 ?

 कारी  नहीं  सिली  है  ।

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 :  अभी  नहीं  ।
 अंधों  के  लिए  चिन्ता  az

 धनबाद  में  ।  भवन  के  लिए  स्थान

 देखा जा  रहा  है  |
 *

 ३५७.  2.0  आर०  एस०  तिवारी :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  तानें  की  कृपा  करेंगे
 केन्द्र  के  मुख्य  कार्य

 नियमानुकूल

 होंगे  :--

 भारत  में  अन्यों  के  दिक्षा  केन्द्रों
 (१)  भारत

 में  कोयला
 तथा  अन्य

 खनिजों  के  खनन  में  में  किस  स्तर  तक  की  शिक्षा  दी  जाती  है  ;  और

 स्वास्थ्य  और  कार्यकुशलता  संबंधी  क्या  उस  शिक्षा से  वे

 सुधार  करना  ।  पार्टी कर  सकते  हें  ?



 9
 CRE  लिखित  उत्तर  है  मान  १९५५  ल्:खित  उत्तर  BRR

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  कृषि  पर  प्रतिबन्ध  लगने  के  परिणामस्वरूप

 उन्हें  कितनी
 वित्तीय  हानि  हुई  है  ; गवेषणा  मंत्री

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने अन्यों के  शिक्षा  केन्द्रों  में
 प्रायः

 प्रारम्भिक  दिक्षा  और  संगीत  तथा  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन दिया  है  ;
 और

 का  प्रशिक्षण दिया  जाता  है  |
 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ? विद्यमान  केन्द्रों  द्वारा  दिया  गया

 म
 व्यवसायी  प्रशिक्षण  कभी  कभी  अन  धो |  को

 राजस्व  और  रक्षा  व्यय  मंत्री  ए०
 जीविकोपार्जन  में  समर्थ  बनाता  है  |

 सी०  हिमाचल  प्रदेश  में

 पोस्त-कवकों  की  संख्या  लगभग  १६,००० कोलम्बो  योजना

 थी  |  वे  सरकार  को  जो  अफीम  देते  उसके
 क

 ३६१.  ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह
 लिए  औसत  रूप  में  कृषकों  AT  १,४५,०००

 नया  वित्त  मंत्री  यह  बतान
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 रुपये  का  प्रतिवर्ष  भुगतान  होता  था
 ।

 क्या  यह  सच  है  कि  इंगलैण्ड की  कृषि  की  समाप्ति  के  कारण  उगाने  वालों  को

 सरकार  के  वैज्ञानिक  परामर्शदाता कोलम्बो  सरकार  से  यह  धन  प्राप्त  न  होगा  ।

 योजना  की  टेक्नीकल  सहयोग  योजना  के  =
 और  सरकार को  कुछ

 अधीन  १९५४  में  इस  देश  में  आये
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  परन्तु  चूंकि

 ;  और
 कृषि  समाप्त  करने  का  निश्चय  राज्य  सरकारों

 यदि  तो  उनके  इस  देश  में  के  साथ  पुर्णतया  विचार  करने  के  उपरान्त

 आने  का  क्या  मुख्य  उद्देश्य  था
 ?  किया  गया  इसलिए  पुर्निवचार  करने  के

 लिए  कोई  मामला  नहीं  है  ।

 वित्त  मंत्री  (  श्री  सी०  डी०  दे  12.0
 ba  ग्यूटा

 rT

 श्रीमान्  ।  वह  दिसम्बर  १९५४
 युद्धपोतों  का  निर्माण

 के  अन्तिम  सप्ताह  में  भारत  आये  थे  और  मान
 क्या FRE.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी

 १९५५  के  अन्तिम  सप्ताह  तक  यहां  रहेंगे  ।
 रक्षा  मंत्री  १४  8243.0  को  पूछे

 उनके  यहां  आने  का  मुख्य  उद्देश्य  गये  संख्या  Q ’  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 अनेकों  उन  टेक्नीकल  केन्द्रों  के  लिए  सामग्री
 यह  ताने  की  कृपा  करेंगे  भारत  में

 के  संभरण  की  प्रार्थनाओं  की  जांच  करना
 युद्धपोतों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति

 जिनके  लिए  कोलम्बो  योजना  की  है  aT नच  ।  को  iw)

 सहयोग  योजना  के  अधीन  इंगलैण्ड  की  सरकार
 var  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )

 से  प्रार्थना यें की  गई  हैं
 मैसर्ज  हिन्दुस्तान

 पटम  को  भारतीय  नौसेना  के  लिये  एक  सर्वेक्षण पोस्त  को  कृषि

 पोत  के  निर्माण  का  आदेश  पहिले  ही  दिया
 जा

 *
 Z\9%.  डा०  सत्यवादी  :  क्या  faa av

 चुका  है
 ।

 भारतीय  एजेंसियों  के  अधीन  लंगर
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेंगे  कि :  बंधने  के  समुद्र  में

 med  लगाने  वाले

 हिमाचल  प्रदेश  में  भूतपूर्व  पोस्त  जहाज़  और  तट  पर  सुरंगें  साफ  करने  वाले

 के  निर्माण  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  |



 SS  oa ४
 रे  रे  f  ल  खित  STS  १  .  १९५५  “43%

 नव  पाषाण  युग  के  औजारों  को  देश  की  सामान्य  अपराध  के

 )
 सम्बन्ध  में  भी  चर्चा  हुई  थी  |

 3198.0  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  कया  दिया  विश्वविद्यालय  शभ्रनुदान  आयोग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *3C3.  श्री  बी०  डी०  शास्त्रो  कया

 क्या  यह  सच  है  fe  उड़ीसा के
 शिक्षा  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण

 सुन्दरगढ़  जिल में  नवपाषाण  युग  के  ६
 रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  ताया  गया

 उषा  कुटी  नामक  चार  गुफाओं  का  समूह  जिनमें
 हो  कि

 ४

 पच्चीकारी  हैं

 चालू  वर्ष  के  दौरान  में  अब  तक
 तथा  कई  नवपाषाण युग  के  स्थान  जहां कई

 चकमक  के  पत्थरों  के  जिन  पर  खुदाई
 विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  ने

 विद्यालयों  के  नाम  क्रमानुसार  कुल  कितना
 के  चिन्ह  स्पष्ट  पाये  गये  हैं  ;  तथा

 अनुदान दिया  है  ;
 यदि  तो  क्या  सरकार  निकट

 किन  मुख्य  प्रयोजनों के  लिये
 भविष्य  में  इस  क्षेत्र  का  पुरातत्व  सर्वेक्षण

 करवा रही  है  ?
 अनुदान  दिया  गया  है  ;  तथा

 क्या  व्यय  के  सम्  *ध  में  आयोग
 fataar  प्राकृतिक  संसाधन  और

 को  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  है
 ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 ot  a
 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 st  a
 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 तथा  अपेक्षित  जानकारी  वाला

 गह  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  एक  विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता

 (att  माधव  रेड्डी  :  है  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ६]
 क

 ३८२.  श्री  डाभी  :
 st  at

 |  श्री  रघुवीर  fag

 कया  गह-काटे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष

 करेंगे कि  :
 *
 A  ठाकर  युगल  किशोर  fae:

 भाग  और  ख  राज्यों  के
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गृह-मंत्रियों  के  पिछले  सम्मेलन  में  कया  निर्णय
 क्या  अन्तरराष्ट्रीय  मुद्राकोष  के

 हुए  थे  ;
 किसी  शिष्टमंडल  ने  जनवरी  १९५५  में  देवा

 क्या  देश  की  अपराध  स्थिति
 का  तौर  किया  ;  तथा

 तथा  उसे  पहिले  से  ही  रोकने  के  सम्बन्ध  में

 कोई  चर्चा  हुई  थी  ;  तथा
 यदि  तो  उनके  दौरे  का  क्या

 प्रयोजन था यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 निणंय  किये  गये  हैं  ?  वित्त  मन्त्री  ato  डी०

 जी  हां  ।
 गृह-कार्य  उपमंत्री  (

 श्री  दातार  )

 से  अनुसंधान  पद्धति  एवं  यह  दल  at  एम ०  एफ०  के

 कानून  तथा  व्यवस्था  रखने  की  समझौते  के  अनुच्छेद  १४  के  चाल

 अन्तर्राष्ट्रीय  सौदे  पर  भारत  द्वारा  गायें  गये स्याओं  के
 सम्बन्ध

 में  सामान्य  हुई  थीं
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 प्रतिबन्धों  को  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  आया  कन  समिति  की  विभिन्न  संगठनों  के  बीच

 था  ।  यह  परामर्श  प्रति  वर्ष  नियमित  रूप  से  सम्बन्धों  को  ठीक  करने  के  स्थापित

 होता है  |
 किये  गये  बोर्डों  तथा  समितियों  से  सम्बन्धित

 च्च् गवषणा  समन्वय  मंत्रणा दाता  समिति
 क्रियान्वित  की  गई  हं  ?

 क  PLACE  श्री  कठ  सी'०  सोनिया  :  क्यों
 प्राकृतिक  संसाधन  कण  डी०

 मालवीय )  अपेक्षित  जानकारी  का  एक
 प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  इस  चालू

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७]
 ay  के  दौरान  में  वैज्ञानिक  कार्य  के  समन्वय  के

 लिये  मंत्रणादाता  समिति  की  कितनी  नश  सपना  शुल्क

 हई
 SA  डी०  सी०  शर्मा

 ३९१.

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  Fo  डी०  सेठ  गोविन्द  दास  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतान  की  HIT
 मालवीय  )

 करेंगे कि  :
 सेना  में  हिदी

 *३८८.  ७  गोविन्द  दास  :  TAT
 १९५४  में  सम्पदा  शुल्क  के  कितने

 मामले  पंजोयित  किये  गये  ;
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सेना

 के

 किन-किन  क्षेत्रों
 और

 केन्द्रों  में  हिन्दी  सीखने  उसी  अवधि  के  दौरान  कितने

 मामलों  को  निपटाया  गया  ;  और

 की  सुविधा नहीं  है  ?

 >  भारतीय  उक्त  अवधि  में  कितना  राजस्व
 रुपए  सनद

 सेना  के  सर्व  क्षेत्रों  तथा  केन्द्रों  हिन्दी  सीखने  प्राप्त  हुआ
 ?

 की  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।  राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्री

 UHo  ato  दाह  )  :  १९५४  में  कुल
 भारतीय  निशान  कांग्रेस

 १७६०  मामले  पंजीयित  किये  गये  ।
 *

 328.0  सरदार  हुक्म  सिह :  क्या
 १९५४  में  ९५१  मामलों  का

 तक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  इस
 निपटारा  हुआ  |

 वर्ष  जनवरी  में  बड़ौदा  में  हुई  भारतीय  विज्ञान
 कुल  AMT  2,04, 40  रुपये

 कांग्रेस  में  भाग  लेने  के  लिये  विदेशी  वैज्ञानिकों  की  थी  जिसमें  से  १९५४  में  ३२,१४,८५०

 को  निमंत्रित  किया है  ?  रुपये  की  धनराशि  वसूल  की  गई  है  ।

 प्राकृतिक  संसाधन  श्री  कण  डी०
 बालकों  के  लिये  निःशुल्क  शिक्षा

 :  जी  हां
 ३९२.  श्री  गिडवानी  क्या  शिक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सी०  एस०  आई०  आरਂ  की  द्वितीय
 क्या  सरकार  का  ध्यान  अखिल

 पुनर्विलोकन  समिति
 भारतीय  प्राथमिक  अध्यापक  संघ  द्वारा

 *३९०.  श्री  कृष्णाचाय  जोशी  क्या  पति  को  प्रस्तुत  किये  गये  ज्ञापन  की  ओर

 प्राकृतिक  संसाधन  और  बटालिक  गवेषणा  मंत्री  आरक्षित  हुआ  जिसमें  उन्होंने  संविधान  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  वैज्ञानिक  इस  प्रकार  संशोधन  करने  की  मांग  की  है  कि

 तथा  औद्योगिक  परिषद्  की  द्वितीय  शिक्षा  समवर्ती  सूची  के  अन्तर्गत  आ  जाय  ;



 C39  लिखित  उत्तर  १  मार्चे  १९५५  लिखित  उत्तर

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  नें  इस  राज्यपालों  तथा  राज प्रमुखों  का  कोई  सम्मेलन

 पर  विचार  किया  है  ;  हाल  ही  में  होनें  वाला  है
 ?

 क्या  सरकार  संविधान  में  यदि  तो  क्या  निजी  थैलियों

 खित  अवधि  के  भीतर  १४  वर्ष  तक  की  अवस्था  की  पद्धति  को  समाप्त  करनें  का  कोई  प्रस्ताव

 वाले  बालकों  को  निःशुल्क  तथा  अनिवार्य  च् _<

 शिक्षा  देने  के  प्रस्ताव  पर  कार्यवाही  करने का
 प्रस्तावित  सम्मेलन  में  चर्चा  की

 विचार कर  रही  है  ?
 अन्य  मदें क्या  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :  गह-काय  उपमंत्री  :

 राष्ट्रपति ने  २५  तथा  २६  फरवरी को tt  a

 पालों  राज प्रमुखों का  एक  सम्मेलन

 बुलाया  ।  eur  निजी  afer  को  उरी  रखो
 भारत  सरकार  इस  सम्बन्ध  में

 कैप्टन  पर कोई  चर्चा  नहीं  की  गई  |

 पहिले  ही  कुछ  कार्यवाही कर  चुकी  है  |

 जी  नहीं  ।

 मीनारों  स्कूल
 सम्मेलन में  जिन  विषयों  पर

 *3Q3.  श्री  रघुनाथ  fag  :  कया  शिक्षा
 चर्चा  उन्हें  प्रगट  करना  सार्वजनिक  हित

 मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि
 :

 के  प्रतिकूल  होगा ।

 पूर्वोत्तर  सीमावर्ती  अनुसूचित

 औद्योगिक  समस्याओं  की  गवेषणा
 क्षेत्र  के  मणिपुर  और  इम्फाल  में  ईसाई

 मिशनरियों  द्वारा  कितने  स्कूल  चलाये  जाते
 के  ९६.  श्री  के०  Ato  सोनिया  क्या

 और  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  wan

 इनमें  से  कितने  स्कूल  विदेशी
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय

 faorafeat  द्वारा  और  कितने  भारतीय
 राष्ट्रीय  रसायन  पुना  में

 नदियों  द्वारा  चलाये  जाते  हैं  ?
 firs  समस्याओं  से  सम्बन्धित  किन  विशिष्ट

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  मदों  पर  गवेषणा  हो  रही  है  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 प्रकृतिक  संत तर धव  मंत्री  ( oe  के ०
 और  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  जो  मिलने  पर
 अपेक्षित  जानकारी  का  एक

 सभा  के  सामने  रख  दी  जायंगी  ।
 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  हैं

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८]

 fast  थैलियाँ

 fat  सचिव  रेड्डी
 समाज  कल्याण  सम्मेलन

 न  ३९  ४,
 श्री  आर०  एस०  तिवारी  :

 कें PRA  ठाकर  बगर  किशोर  सिह  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  तानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 करेंगे कि  सरकार  ने  भारतीय  समाज  कल्याण

 क्या  रियासतों  के  भूतपुवं  शासकों  लन  के  लखनऊ  के  अधिवेदन  में  पारित  संकल्पों

 की  निजी  थैलियों  को  जारी  सख् हु न
 ae.

 के  प्रश्न  पर  पर  क्या  कार्यवाही की  है  ?
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 दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  ऊंची  शिक्षा  के  लिये  कितनी  आर्थिक  सहायता

 वैज्ञानिक  वेषण  मंत्री  :
 दी  गई  ;  और

 संकल्पों  को  एक  प्रतिलिपि  हाल  में  ही  प्राप्त
 उपर्युक्त  आधिक  सहायता  में

 हुई
 बुनियादी  शिक्षा  के  लिये  कितनी  धनराशि

 वैदेशिक  छात्र त्तियों  पृथक् रखी  गई  है  ?

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और
 eR  को  कर्मी  सिंहजी  क्या  fiat

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रो  चि च्

 और  लोक-प्रभा-पटल  पर  एक
 अप्रैल  १९४९  से  ३१

 विवरण  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  3,
 १९५४  तक  राजस्थान  से  विभिन्न  समुद्र पार

 के  देवों  ऊंची  तथा  टेक्निकल  शिक्षा  के  अनुबन्ध  संख्या  ९]

 लिये  जानें  वाले  विद्यार्थियों  की  वार्षिक  औसत  किले

 संख्या कया  जिन्हें  केन्द्रीय  छात्रवृत्तियां  ८६.  शो  रघुनाथ  सिद  क्या  रक्षा

 प्रदान की  गई  ;  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  अवधि  में  उन  पर  कितना  भारत  में  प्राचीन  स्मारकों  के

 व्यय  किया  गया  ?
 रूप  में  माने  जाने  वाले  किलों  को  शामिल  करते

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संविधान  आर  हुये
 किलों  की  संख्या  कया  है  ;  और

 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :  इनमें  से  उपेक्षित  और  बेकार

 कोई  नहीं  ।  किलों  की  तथा  काम  में  आने  वाले  किलों  की

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  संख्या  कितनी हैं  ?

 रक्षा  मंत्रो  काटजू ):  R28  । भारतीय  प्रशासकीय  प्रशिक्षण  स्कूल

 कोई  gt  बिना  देख  भाल
 के cM  सरदार  हुक्म  fag  कप  गृह

 कायें  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :  नहीं  पड़ा  है  ।  १५०  किसी  व्यवहार में  नहीं

 भारतीय  प्रशासकीय  सेवा  प्रदीप
 लाये  जाते  और  ६३  कई  प्रकार  से  व्यवहार में

 लाये  जाते  हैं  ।
 क्षण  दिल्ली  में  प्रशिक्षा  प्राप्त  भारतीय

 बुनियादी  शिक्षा  स्कूल प्रशासकीय  सेवा  परीक्षाधीत्त  पदाधिकारियों

 /  श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामो  : की  संख्या  क्या है  ;  और  ८9.
 पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :

 इस  समय  ऐसे  कितने  पदाधिकारी
 क्या  शिक्षा  मंत्री  ताने

 की  कृपा
 प्रशिक्षण  ले

 रहे  हें  ?
 करेंगे  कि  :

 Tea  उपयंत्री  :
 १९५२,  १९५३  और  १९५४  में

 Aas  ।

 ४१
 गये
 कुल

 कितने  बुनियादी  शिक्षा  स्कूल  खोले

 पंजाब  में  बुनियादी  दिक्षा  एक  बुनियादी  शिक्षा  स्कूल  के

 ८५,  श्री  डी०  Ato  शर्मा  :  क्या  दिक्षा  खोलने  में  कुल  कितना  व्यय  हुआ  ;

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४  क्या  यह  सच  हैं  कि  खोले  गये

 वर्ष  १९५४-५५  में  पंजाब  स्कूलों की  संख्या  अपेक्षित  संख्या की  तुलना  में

 कार  को  माध्यमिक  तथा  red  कम  है  ;  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  अखिल  भारतीय  साहित्य  अकादमी  द्वारा

 किस  आधार  पर  आर्थिक  सहायता
 दी

 जाती  है  ? भौर  सरकार  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने

 के  लिए  कया  उपाये  करने  जा  रही  है
 ?  दिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और

 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  :

 साहित्य  अकादमी  किसी  लेखक  को  वित्तीय निक  गवेबणा  मंत्री  अज द  )  :

 वह
 सहायता  नहीं  देती  ।  पर  यदि  कोई  साहित्यिक

 गये  बुनियादी  मिला
 रचना  इतनी  महत्वपूर्ण  होती है  कि

 अलार्मों

 स्कूलों  संख्या
 उसे  स्वयं  छपाना  चाहे  तो  उसके  प्रकाशन  के

 Wigh  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  । १९५१-५२

 १९५२-५३  Abt
 समाज  कल्याण  ale  )

 PSH R—4Y
 सूचना  उपलब्ध

 नहीं
 है

 ९०.  श्री  स.०  शर्मा  क्या  शिक्षा

 भिन्न  faa  स्थानों  पर  खोली
 मंत्री  यह  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गयी  विद्यार्थियों  की

 जिनके  लिए  दस्तकारी  की  स्थायी  और
 पंजा  /  के  समाज  कल्याण  ats

 सदस्यों  के  नाम  FAT  और  समाज  कल्याण
 अस्थायी  व्यवस्था  की  जाती  अध्यापकों  के

 कार्य  के  क्षेत्र में  उन्होंने  क्या  कार्य  किये हैं  ;
 वेतन  और  सामान  तथा  मजदूरों  के

 ars

 व्यय  के  आधार  पर  भिन्न  भिन्न  राशियां  व्यय

 हुई  हैं  ।
 कितने  art  के  लिये  बनाया

 और  इसका  सम्  त्न  मुख्यतया

 राज्य  सरकारों  से  है  ।  शिक्षा  तय  कृत  संसाधन  और

 वैज्ञानिक  गवेषण  मंत्रो  अ.जाद )
 बको  में  बैअत  करन

 संलग्त  विवरण  में  जानकारी  दी  गयी

 ८८.  कमारा  एनी  मेस्करोन  :  कया  वित्त  परिशिष्ट  ह  अनुबन्ध  संख्या  १०]

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बंक के
 प्रथम  वार  राज्य  बोर्ड  एक  वर्ष

 कर्मचारियों  श्रेणीवार  वेतन  क्रम  कया  हैं  ?

 के  लिए  zara  जाता  है  |
 राजस्व  और  रक्षा  शपथ  मंत्रो  (AY  To

 ato  बैंक  कमंचारियों  के  वेतन  क्रम  साहित्यिक  वर्कशाप

 का  मामला  उनका  अपना  मामला  है  जिसे  ९१.  श्री  डो०  सी०  फार्मा  कया  शिक्षा
 बैंक  कम्पनी  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  के

 मंत्री  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की
 सार  स्वयं  तय  करती  यदि  उसकी  स्थापना

 कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्न  era  दी  गई  हों  कि  :

 के  सम्बन्ध में  कोई  पंचाट  होता  हैं  ।  बेक
 के चारियों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  के  पास  १९५४  में  पश्चिमी  खण्ड

 इस  प्रकार  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  साहित्यिक  व्कंशाप  में  जिन  लोगों  ने  प्रशिक्षण

 अखिल  भारतीय  साहित्य  अकादमी  प्राप्त  किया  उनके  नाम  क्या  हैं  ;  और

 ~
 ८९.  श्री  डी०  Ato  वार्ता  क्या  शिक्षा  उनको  किस  भाषा  में  प्रशिक्षण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  लेखकों को  दिया गया  था  ?

 आंकड़े  अन्तिम  नहीं  हैं  ।
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 >  शनि  al  COC

 frat  तथा  प्राकृतिक  संगाय  ग  और  पंजाब  को  विभिन्न  योजनाओं  के  लिपि

 वैज्ञानिक  wags  आजाद )  सहायता

 और  सभा-पटल  पर  एक  विवरण
 ९३.  श्री  डो०  सी ०  फार्मा  :  नया  feat

 रखा  जाता  हैं  |  परिशिष्ट  ३,  AIT  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि

 संध्या
 क्या  सरकार ने  केन्द्रीय

 सरकार  से  निम्न  मदों  में  सहायता  की  मांग

 कुलू  घाटी  का  विकास  की  हैं

 ९२.  श्री  डी०  alo ०  शर्मा :  क्या  गृह-कार

 दि

 )  प्रारम्भिक  शिक्षा  में  सुधार

 मंत्री  २४  १९५४ के  तारांकित  प्रसन्न
 (2)  अधिमानित  वयस्कों  के

 संख्या  १६४१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 और

 की  कृपा  करेंगे  कि
 AN}  याद  हा  तो  कितनी  राशि  की

 कांगड़ा  जिले  के  उप-विभाग  सहायता  मांगी  गयी  थी  और  सरकार

 के  अनुसूचित  क्षेत्रों के  विकास  के  लिए  १९५४  f  राशि  मंजर  की
 ?

 में  कितनी  राशि व्यय  की  गयी  ;  और
 शिक्षा  तथा  प्राकृतिक  संसाधन  शर

 राशि  किस  काय  पर  व्यय  मानिक  गवेषणा  मंत्री

 की  गयी  की

 ख्
 manta  उप मंत्रो

 राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  १  अप्रेल  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्रीय  सरकार

 स  अदा दान  म  होरा
 १९५४ से  ३१  १९५४ तक  केन्द्रीय

 मांगी  गई  राध  मंज  राशि
 अनदानों  में  से  ४,७५,१७८  रुपये  की  राशि

 ~

 व्यय की  गयी  है
 244  रुपय

 ज़बां नि  ती | AI&l

 राशि  निम्न  प्रकार  व्यय
 की

 शिक्षा  V0,&6,  900  ३८,६७,७३४
 गयी है

 अशिक्षितों

 रुपयें
 ~

 के  प्रशिक्षण  ९४,१२५  BV; IRK

 १.  कुटीर  उद्योग  RH, 228
 पेप्सू  राज्य  सेनाओं  का  एकीकरण

 २.  सिंचाई  38,383  ९४,  को  Sto  सो  शर्मा  क्या  रक्षा

 ३.  बन  १०,१८८
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  पेप्सू  रक्षा  सेनाओं  का

 ४.  कृषि  १,८२२

 तीय  सेना  में  एकीकरण  होते
 समय

 पेप्सू  सेना ५.  चिकित्सा तथा  जन  स्वास्थ्य  ७,११०  के  कुछ  पदाधिकारियों  को  निवृत्ति-वेतन  दिया

 ६.  सचार  S4,838¥
 गया

 सिं
 यदि ह  तो  कितनों को  ;

 B94,  9.0
 (7)  क्या

 उनके  frat
 के  मामले

 तय  हो  गये  हैं
 ;
 ,  और
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 यदि  तो  क्या  उनकों  तय  कार्यपालिका  FATA aT  का  पृथक्करण

 करने  के  लिए  कोई  समय  निर्धारित  किया
 क  ९६,  थ्रो  डी०  सी ०  शर्मा  :

 क्या  गृह-काय
 है  ?

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्षा  उपमंत्री  मजीठिया
 किन  किन  राज्यों  में  न्यायपालिका

 जी  को  कार्यपालिका से  के  कर  दिया  गया  है

 eke
 इस  प्रक्रिया को  पूर्ण  करने  के  लिए

 १७  मामलों  को  छोड़  कर  दोष
 क्या  सरकार  कोई  कार्यवाही  करने  जा  रही  है

 ?

 सब  तय  हो  गये  हैं  ।

 गृह-काय  उपमंत्री

 मध्य  प्रदेश aq  मामलों  को  शीघ्रातिशीघ्र

 तय  करने  का  यथासंभव  प्रयत्न  किया  जा  रहा  मध्य  उत्तर

 है  ।  बहुत  से  मामलों  में  यह  तय  करना  सौराष्ट्र  और  त्रावणकोर-कोचीन

 राज्यों  में  न्यायपालिका को  कार्यपालिका  सें शय  है  कि  कितनी  असैनिक  और  सुरक्षा

 सेवाओं  को  afar  निवृत्ति  वेतन  के  लिए  या  अलग  कर  दिया  गया  हैं  |

 जोड़ा  जाए  ।  उनकी  सेवाओं  के  विवरण  का
 यह  मामला  राज्य  सरकारों  द्वारा

 भी  विस्तृत  लेखा  परीक्षण  किया  जाना  है  ।
 विचार  करने  का  परन्तु  भारत  सरकार  न

 कछ  मामलों  में  इस  नात  पर  भी  विचार  करना
 उनकी  प्रगति  जानने  के  लिए  उनसे  सम्पर्क

 आवश्यक  कि  यदि  सभी  राज्य  सेनाओं  का
 बना  रखा  हे  ।

 पेप्सू  सेनाओं  में  विलय  न  किया  गया  होता  तो

 उन  पदाधिकारियों  को  क्या  वेतन  मिलता  महि  tat  का  अनैतिक  पण्य

 f  श्रीमती  इला  पालचोौधरी

 से  विलम्ब  हुआ  है
 |  ao  '

 1  सेठ  गोबिन्द  दास  :

 अनुशासन  संबंध  मामले
 क्या  WRIA  मंत्री  यह  धब् तान  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ९५,  श्री  डॉ०  Ato  शर्मा  क्या  गृह  भारत  के  किन  राज्यों  में

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 लाओं  लड़कियों  के  अनैतिक  पण्य  के  दमन

 १५  १९४७  से  अब  तक  के  लिए  वैधानिक  व्यवस्था  की  गयी  है  ;

 कितने  आई०  alo  एस०  और  आई०  To  पिछले  तीन  वर्षों  में  ऐसे  राज्यों

 एस०  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  अनुशासन  भंग
 में  कितनी  महिलाओं और  लड़कियों  को

 सम्बन्धी  कार्यवाहियां  की  गयीं  ;  और  बचाया  गयां  ;

 इन  मामलों  में  किस  प्रकार  की
 पिछलें  तीन  वर्षों  में  ऐसे  wafers

 प्रतिदिन
 सम्बन्धी  कार्यवाही  की  गयी  ?

 पण्य  के  दमन  के  लिए  बनाई  गयी  विधि के

 उपमंत्री
 :

 edt  कितने  व्यक्तियों  पर  अभियोग

 १७  ॥  चलाये  गये  ;  और

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  उन  राज्यों  जिनमें  महिला ग्र ों

 ज्ञाता  है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  और  लड़कियों  के  भ्र नैतिक  पण्य के  दमन  की

 विधि  लागू  प्रत्येक  में  कितने  रक्षा-गृह  हूँ  ? संख्या  १२]
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 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  बनने  का  निश्चय  किया
 क्योंकि  सरक।र

 ने

 से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही ह
 पलकों  के  वेतन-क्रम  के  पुनरीक्षण  की  मांग

 ate  उपलब्ध  होने  पर  सभा-पटल  पर  रखी  को  स्वीक।र  नहीं  क्या  है  ;  और

 जायेगी  ।
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 तोप  श्रेणी  के  लिपिक
 कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 ९८.  श्री  गिडवानी :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  गृह-कार्य  उपमंत्री
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 के  सदस्य  रहें  ।”
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 हम  ने  व्यापारियों द्वारा  निर्यात  के  लिये

 एक  छोटी  सी  मात्रा  नियत  करने का  निश्चय
 फिर  ८  १९५५  AT  १०,०००

 किया  था  |  इस  बात  पर  ध्यान  रखते  ga  कि
 टन  हाथ  से  निकाली  मूंगफली  का

 नियत  किया  गया  था  ॥  अन्दरूनी  मूल्यों  कोई  वृद्धि  न  हो  मूंगफली

 की  खली  पर  २३०  रुपये  का  निर्यात  दीपक

 हमारे  सामान्य  बाज़ारों  की  मांग  को  और  मंगफली के  चरे  पर  १७५  रुपये  का  निर्यात

 पूरा  करने  के  लिये  यह  एक  छोटा  सा  विशिष्ट  शल्क  निश्चित किया  गया  था  i  यहां  भी

 व्यापार  हैं  ।  यह  मूंगफली  की  एक  महंगी  में  ब्यौरा  ८  ताना  आवश्यक नहीं  समझता

 क़िस्म  हैं  जिस  के  लिये  डालर  के  बाज़ारों  से  तीसरे  संकल्प  के  विषय  के  सम्बन्ध मे

 भोजन  में  प्रयोग  के  लिये  और  मिठाई  बनाने  अर्थात  बिनौले  की  खली  के  चरे  और  अन्य

 क्ले  लिये  मांग  आती  है  और  हमारा  यह  गलियों  के  बारे  में  में  संक्षेप  में  कहुंगा  ।  जब  हम

 प्रयत्न  रहता  हैं  कि  यह  मांग  रहे  ।  ने  ४  १९५५ को  मंगफली  की  खली

 दूसरा  अत्यंत  नियत  करने  से  पूर्व  यह  के  २५,०००  टन  तक  की  निर्यात  की  अनिल

 खा  गया  था  कि  अन्दर  के  और  <  हर  के  देने  का  निश्चय जो  मात्रा  मैचों  के

 सत्यों  में  ब्ह्त चय  अन्तर  था  और  मूल्यों को  अन्त  में  भेजी  जानी  तत्र  उसी  तिथि  को

 व्ठनें  देने  पर  भी  अतिरिक्त  लाभ  <  नाने  हम  ने  यह  भी  निश्चय  किया  कि  खुश्क  मंग

 के  लिये  गुंजाइश  थी  ।  अतएव  ९  जनवरी  फली  के  चूर  (  ऐसी  किस्म  जिसमे  तेल  निकाल

 १९५५ से  निर्यात  दीपक  १५०  रुपये  प्रति टन  लिया  गया  हो  और  १/२  प्रतिशत  तक  तेल

 से  ३००  रुपये  प्रति  टन  तक  eat  दिया  गया  रहने  दिया  गया  की  एक  थोड़ी सी  मात्रा

 था  ।  में  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लंगा ।  १९५५  के  अन्त  तक  निर्यात  की  जाये

 सिवाय  यह  कहने  के  कि  यह  उचित  तीसरे  संकल्प  के  अन्तिम  भाग  की  परिभाषा

 होता  है  कि  अन्तर  समाप्त  कर  दिया  के  बादल में  उद्योगपतियों के

 में  इस  बात  का  विस्तार पृ वंक  ब्यौरा  नहीं  वेदनों  पर  मंगफली के  चरे  की  परिभाषा को

 देना  चाहता  कि  यह  दशक  किस  प्रकार  संबोधित  कर  दिया  गया  ताकि  मूंगफली

 नियुक्त किया  गया  था  का  चूरा  निकाली  हुई  क़िस्म  जिसमें



 १  मार्च  8844.0  मुंगफली  की  खली  के  ५७२ ५७१  मूंगफली  की

 टीकेटेड  ब्रिटेने  की  खली  आदि  पर

 निर्यात  शुल्क  के  बारे  में  संकल्प

 १  प्रतिशत तक  तेल  हो  निर्यात किया  जा  सके
 और  सभी  प्रकार  की  खाया  देश  से  निर्यात

 उस  के  छाया  च्  बिनौला  की  खली  करने  के  सिद्धान्त  का  विरोधी  हूं  ।  में  नहीं

 are  wea  गलियों  के  निर्यात  की  भी  अनुज्ञा  जानता  कि  आज  के  वैज्ञानिक  युग  में  सरकार

 दी  गई  थी  ।  हम  ने  विनौलों  की  छिली  हुई
 का  ध्यान  इस  ओर  क्यों  नहीं  गया  कि  मूंगफली

 खली  और  न  छिली  हुई  खली  १००००  टन  या  किसी  प्रकार  के  तेल  के  बीज  या  कलियां

 अलसी  की  खली  ५०००  टन  करती  बह्र  भेजने  में  पौधों  के  उर्वरक  का  ही

 की  खली  और  नारियल  की  खली  इत्यादि  निर्यात कर  रहे  हैं  ।

 ५०००  टन  तक  निर्यात  करने  के  लिये  नियत

 की ।  ये  स  खाया  खाने  के  प्रयोजनों और
 माननीय मंत्री  का  यह  तके  गलत है

 कि  उन  के  निर्यात के  दले  में  हमें  अमोनियम
 चार  के  प्रयोजनों  के  लिये  प्रयोग  की  जा  रही

 सल्फेट  मिलता  हैं  और  इसका  लाभ  है  ।

 हैं  ।  इन  की  अनुज्ञा  उन्हीं  आधारों

 पर  दी  गई  थी  जिन  पर  मूंगफली  की  खली

 नियम  सल्फेट  रासायनिक  उर्वरक  है  ज  /  कि

 गलियों  में  जीव  तत्व  हैं  जिन  से  मिट्टी  को
 के  लिये  दी  गई  थी  ।  इस  के  साथ  ही  निर्यात

 शुल्क  भी  लगाये  गये  थे  और  हम  ने  गणना
 लाभ  पहुंचता .  है  |

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  यहां  ऐसे की  थी  कि  उपयुक्त  निर्यात  शुल्क  क्या  हो

 सकता  है  और  तदनुसार  बिनौला  की  छिली
 उद्योग  नहीं  है  जो  मूँगफलियाँ  और

 अन्य  गलियों  को  उपयोग  में  ला  सकें
 ।  यह

 हुई  खली  पर  १००  रुपये  प्रति  टन  और  जन्य

 गलियों  पर  ५०  रुपये  प्रति  टन  का  निर्यात
 भी  कहा  जा  सकता  है  कि  नारियल  की  खली

 विदेश  में  चारे  के  रूप  में  प्रयोग  की  जाती  है
 शुल्क  लगा  दिया  गया  था

 |

 और  यहां  के  कृषक  इस  प्रयोग  के  लिये  उसे इन  तीन  संकल्पों  के
 सम्  वध

 में

 यह  स्थिति  है  ।  निर्यात  शुल्क  का  feats
 नहीं  खरीद  सकते  |  में  इस  प्रकार  के  तर्क

 से  सहमत  नहीं  हूं  ।  यह  सरकार  का  कत्तव्य लगाने या  शुल्क  कम  करने  या  या

 उसका  निर्धारण  करने  के  लियें  एक  स्वीकृत
 है  कि  मिट्टी  में  से  जितने  भी  उकेरा  पदार्थ

 निकलते  उन्हें  पुनः  मिट्टी  में  ही  डाला
 ढंग  है  और  हम  यथासम्भव उसी  पर  चलते

 जा  सके  और  उन्हें  बाहर  न  भेजा  जाये
 हम  देश  के  मूल्यों  को  लेते  हैं  और

 कर्ता  के  लिये  कुछ  लाभ  छोड़  देते  हैं  और  फिर
 यह  भी  सरकार  का  ही  कत्तव्य  हैं  कि  वह

 लोगों  को  प्रोत्साहन दे  कि  वे  इन  खलियों
 निर्यात  शुल्क  निर्धारित  करते  हैं  ।  में  और

 कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |
 और  तेल  के  बीजों  को  उपयोग  में  लाने  के

 लिये  कारखाने  खोलें  ।  सरकार  को  वैज्ञानिक
 सभापति  महोद॑य  :  संकल्प  प्रस्तुत  हुये  ।

 अः  ये  संकल्प  सभा  के  समक्ष  हें  और  इन  पर
 ढंग  से  यह  विचार  करना  चाहिये  कि  २००

 रुपये  प्रति  टन  का  लाभ  भूमि  के  लिये

 चर्चा हो  सकती  हैं  |
 र

 लब्ध  उर्वरक  की  तुलना  में  अधिक  देर  तक

 श्री  सारंग धर  दास  लाभप्रद  है  अथवा  नहीं  |

 कटक  )  :  में  तीनों  संकल्पों  का  विरोध  करता  भारत  में  लोगों  का  मल-पूत्र  भूमि  में

 हूं  और  इस  लिये  कि  कोई  गलत  धारणा  न  नहीं  डाला  गो  र  की  थोड़ी  सी  मात्रा

 पैदा  हो  में  आरम्भ  में  ही  यह  कह  देना  चाहता  डाली  जाती  हूँ  ।  गोबर  अन्य  ढंगों  में  ही  नष्ट

 हूं  कि  में  आवश्यकता  अनुसार  निर्यात  शुल्क  कर  दिया  जाता हैं  ।  इस  से  यहां  की  भूमि की

 card  का  विरोधी  नहीं  परन्तु  में  मूंगफली  उर वेक ता  समाप्त हो  रही  है  ।  तेल  के  बीज



 Qi  मुंगफली  की  खली  १  मार्च  RA4u  मूंगफली  की  खली के  ५७४
 afa cs टैंड  बिनौले  की  खली  aif

 पर  नियति  शल्क  के  बारे में  संकल्प

 श्री  सारंगघर

 खलियां  भी  निर्यात  की  जा  रही  हें  ।  होगी |  अतः  में  इस  संकल्प का  विरोध  करता

 इसका  कोई  महत्व  नहीं  कि  आप  अमोनियम

 सल्फेट  कितना  पदा  करते  हं  क्योंकि  केवल  श्री  एस०  एस०  मोरे

 उस  उपज  नहीं  ढ़ाई  जा  सकती ।  इस  सरकार  की  नीतियों  और  उसके  कार्यों  का

 के  लिये  सभी  प्रकार  के  प्राकृतिक  उर्वरकों  अध्ययन  करक  में  देखता  हूं  कि  देश  में  जो

 की  आवश्यकता  है  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  भिन्न  भिन्न  समस्यायें  उपस्थित  होती
 तरां
 Q)

 जो  सामग्री  हमारे  पास  हैं  हमें  उसे  नहीं  उनका  हल  सरकार  का  प्रत्येक  मंत्रालय

 खाना  चाहिये  |  में  सरकार  के  समक्ष  यह  अपनें  ही  ढंग  से  करना  चाहता  है  |  उदाहरण

 रचनात्मक  प्रस्थापना  रखता  हुं  कि  दोनों  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  को  ही  लीजिये

 वाणिज्य  और  बात  मंत्रालयों  को  इस  प्रश्न  जो  कि  आयात  और  निर्यात  नीति  का  नियंत्रण

 पर  विचार  करना  चाहियें और  अपने  कृषि  कर  रहा  हूं  ।  सरकार  इनका  उपयोग  इस

 वैज्ञानिकों  के  बरामद  के  अनसार  इस  प्रकार  प्रकार  कर  सकती  जिससे  किसानों  की

 कार्य  करना  चाहिये  जिस  से  हमारी  कमी  रक्षा  हो  और  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  ठीक  हो  |

 अधिक  उपजाऊ  न  सके
 सरकार  का  यह  उत्तरदायित्व हे  कि  वह  कच्चे

 डा०  रामा  राव  में  माल  के  उत्पादकों  को  संरक्षण  दे  |  राष् टप तति

 संकल्पों  का  विरोध  चाहता  हूं  और
 को  धन्यवाद  सम्  नथी  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के

 उस  संकल्प  का  जों  मूंगफली  के  दौरान  में  अनेक  सदस्यों  ने  इस  का  निदेशन

 सम्  घर  ह  ।  हाल  ही  में  मंगफली  और  अन्य  किया  था  कि  कृषि  उत्पादों  का  मलय  गिर

 खाद्यान्नों  के  मलय  अत्यधिक  गिर  जाने  के  रहा  जो  कि  उत्पादक  की  दृष्टि  से

 कारण  निर्यात  शल्क  कम  कर  fear  ही  अहितकर  हें  |  सरकार  इस  सम्  ङ्घ  म

 था  ।  इस  समय  मूंगफली  का  उत्पादन  करने  कुछ  भी  नहीं  कर  रही  उदारहण  के  तौर

 वालें  कृषकों  की  स्थिति  हुई  नहीं है  ।  मंगफली को  ही  लीजिये  |  उद्योग  तथा

 उनकी  अच्छी  स्थिति  अस्थायी है  ।  अत  व्यापार  पत्रिका  के  फरवरी  अंक  में  भारतीय

 यदि  उन्हें  दी  गई  रियायत  जारी  रखी  जाय  वस्तुओं  के  मूल्य  दिये  गये  हैं  ।  ससे  पता

 तो  सम्भवतः  उन्हें  मुंगफली का  ठीक  मलय  चलता हूं  कि  १९५४  के  सका  ले
 न

 प्राप्त  ही  सके  ।  माननीय  मंत्री  के  भाषण  से  में  १९५५  में  मूंगफली  के  भातर

 यह  स्पष्ट  नहीं  हुआ  कि  निर्यात  शुल्क  क्यों  में  काफी  गिरावट  आ  गई  |  जहां  तक  मंगलो

 पढ़ा  दिया  गया  है  ज  कि  मूंगफली के  मूल्यों  तथा  कुछ  अन्य  उत्पादों  सम्बन्ध  था

 में  अभी  कोई  सुधार  हुआ  ह  ।  मूंगफली  सरकार  चाहती  थी  कि  इनके  भाव  न  गिरें

 के  ae  का  विमान  स्तर  सर्वथा  गम्भीर  ४  तव  १९५४ को  उसने  एक

 स्थिति  म  a
 Q  |  यदि  सरकार  समझती  हैं  सूचना  जारी  जिसके  द्वारा  मूंगफली

 कि  जहाज़ों  में  माल  लेनें  वाले  हुए  लाभ  पर  शुल्क  २२५  रुपये  प्रति  टन  से

 रहे  हैं  तो  सरकार  के  लिये  ठीक  ढंग  १००  रुपये  प्रति  टन  कर  दिया  ।  भारत

 की  कृषि  स्थिति  नामक  पत्रिका  के  दिसम्बर तो  यह  था  कि  वे  मूंगफली  खरीद  लेते  और

 एक  सामान्य  राज्य  व्यापार  आरम्भ
 ।  ap  में  यह  ताया  गया  है  कि  निर्यात  शुल्क

 परन्तु  उन्होंनें  निर्यात  शुल्क  खाने  का  सुगम  के  घटाने  पर  भी  मूल्यों  का  रुख  गिराचट

 २८  १९५४ ढंग  अपनाया  है  जिस  से  उत्पादकों  को  हानि  की  ओर  ही  रहा



 ५७५  मूंगफर्ल  की  खली  १  मार्च  १९५५  मूंगफली  की  खनी  के  ५७६
 टीकिटेड  बिना  की  खली  आदि

 पर  निर्यात  शुल्क  के  बारे  में  संकल्प

 की  सरकार  नें  निर्यात  हेतु  मूंगफली  के  तेल
 यदि  इन  कृषि का रो  को  क़षि  उत्पादों  पर

 की  एक  अतिरिक्त  मात्रा  तथा  एन ०  पी०  लाभ  करने  का  अवसर  नहीं  दिया  जायेगा

 एस०  मूंगफली  की  गिरी
 की

 एक  छोटी  सी  मात्रा
 और  उनको  संरक्षण  नहीं  fear  तब

 और  नियत  ताकि  मूल्यों  में  स्थिरता
 वे  इस  काबिल  नहीं  होंगे  कि  वे  इन  चीजों

 रहे  ।  किन्तु  यह  देख  कर  मुझे  बड़ा  आश्चर्य  को  खरीद  सकें  |  सरकार  को  इस  दत्त  का

 है  कि  १९५५  में  सरकार  ने  अपनी  विशेष  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  कृषि  उत्पादों

 उस  नीति को  दल  दिया  है  और  वह  निर्यात  का  मूल्य  स्थिर  और  उत्पादक  के  लिये

 शुल्क  में  वृद्धि  करना  चाहती  है  ।  में  श्री  लाभकारी  रहे  और  उनकी  खपत  अपने  देश

 सारंगधर  दास  की  इस  से  सहमत  हूं  में  ही  हो  जाये  |  कच्चे  माल  को  देश  से  हर

 कि  मूंगफली  आदि  कच्चे  माल  को  जाने  देना  किसी  प्रकार  ठीक  नहीं  अन्य  11.0

 नहीं  भेजना  चाहिये  ।  हम  देश  का  जैसा  कि  श्री  दास  ने  देश

 करण  चाहते  हें  ।  सरकार का  यह  के  श्रमिक

 दायित्व  हैं  कि  वह  इस  बत  का  ध्यान  रखे  तथा  सभी  गरी  ।  हो  जायेंगे  और  फिर  मंत्रियों

 कि  देश  में  पेदा  होने  वाले  सारे  कच्चे  माल  की  को  भी  इतने  आराम  नहीं  मिलेंगे  ।

 खपत  यहीं  दी  ताकि  अपने  यहां  के
 में  निवेदन  करता  हूं  कि  सरकार

 श्रमिकों  और  निर्माणकर्ताओं के  लिये  ही

 उसका  फायदा  उठाने  को  मिले  ।  किन्तु  हम
 इन  समस्याओं  पर  वैज्ञानिक  और  भली

 देखते  हैं  कि  एक
 <

 हुए  बड़ी  मात्रा  में
 प्रकार  एकीकृत  से  विचार  करे  ।  अलग

 अलग  रूप  में  विचार  करने  से  ये  समस्यायें
 फली  का  निर्यात  किया  जा  रहा  हैं  और

 देशी  निर्यात कर्ता  यहां  के  मूल्यों  तथा  <  हर  हल  नहीं  हो  सकतीं

 के  मूल्यों के  अन्तर  का  फायदा उठा  रहे  हैं  ।
 सरकार  कत्तव्य  है  कि  वह  हम  को

 सरकार को  यह  चाहिये  fe  वह  कुछ
 विस्तृत  रूप  में  कारण  बताये  कि

 नियंत्रण सम्  सधी  उपाय  अपनाती  और

 मूल्यों  को  गिरने  से  रोकती  और  उत्पादक
 निर्यात  शुल्क  सम्  नथी  नीति  में  वह  यह

 परिवर्तन  क्यों  करना  चाहती है  ।  जब  तक
 की  रक्षा  करती  ।  सरकार  ने  ऐसा  तो  कुछ

 सरकार  हमको  सारे  तथ्य  नहीं
 नहीं  अपितु  वह  स्वयं  उन

 तब  तक  हम  नहीं  समझ  सकते  कि  सरकार
 कर्त्ताओं  अथवा  व्यापारियों  के  समान  ही

 इस  सम्बंध  में  कहां  तक  ठीक  है  ।  में
 लाभ  उठाने  में  संलग्न  हो  गई  हैं  ।  यह  उस

 माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  बे
 सरकार  के  लिये  जो  कि  अपने  को

 देश  की  आर्थिक  स्थिति  के  सम्बंध  में  समय

 कारी  सरकार  कहने  का  दावा  करती  हे

 तथा  समाज  की  रूप-रेखा  समाजवादी  ढंग
 समय  पर  कुछ  साहित्य  प्रकाशित  करें  ।

 विभिन्न  विभागों  से  इस  सम्बंध  में  जो
 पर  zat  की  घोषणा  करती  बिल्कुल

 साहित्य  प्रकाशित  होता  उसका  अध्ययन
 भी  उचित  नहीं  है  ।  समाजवादी  रूप-रेखा  करके  मेंने  देखा  प्रत्येक  विभाग
 के  लिये  उद्योग  और  कृपि  में  सन्तुलन  रखना

 विभिन्न  समस्याओं  का  अपने  ही  ढंग  से
 और  कृपि  उत्पादकों  को  संरक्षण  देना  तथा

 || |  |

 उनको  लाभ  का  कुछ  भाग  देना  &
 प्रतिपादन  करता  हूँ  सरकार  को  देश  की

 है  ।  देश  में  जो  कुछ  चीज़ें  ८  नीति  वर्तमान  आधिक  स्पिति  पर  एकीकृत  ढंग

 ये  कृषि कार  ही  बहुत  अच्छी  मात्रा  में  खरीदते  से  हीं  fa  पर  करता  चाहिए  |



 ५७७  मूंगफलो  की  खली  १  मार्च  R844  मुंगफली  की  खली  के  ५७८

 टीकिटेड  बिनौले  की  खली  झ्रांदे

 पर  निर्यात  शुल्क  के  बारे  में  संकल्प

 एस०  एस०

 मं  नहीं  समझ  पाता  कि  म  इस  सं  अल्प  पर  निर्यात  शुल्क  दिया  जाये  और

 का  विरोध  ee  अथवा  समर्थन  करूं  ।  मुंगफली  पर  घटा  दिया  जाये  ।  यह  ताया

 गया  था
 कि

 इससे  मूंगफली  के  उत्पादकों  को कृषकों  के  हित  को  देखते  मुझे  इसका

 विरोध  करना  क्योंकि  ufe  निर्यात  लाभ  होगा  ।  किन्तु  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  हो

 शुल्क  बढ़  जायेंगे  तो  निर्यात  मात्रा  में  eat  सका  ।  मूंगफली  के  भाव  पहले  से  बहुंत  अधिक

 आ  जायेगी  और  परिणामस्वरूप  भाव  गिर  गिर  गये  हैं  ।

 जायेंगे  ।  fra  वित्तीय  बातों  के  दृष्टिकोण
 इसके

 ८  द
 सरकार  ने  मूंगफली  के  तेल से  में  चाहता  हुं  कि  सरवर  भी

 पर  निर्यात  शुल्क  घटाना  प्रारम्भ  किया  और
 वार्ताओं  और  सरकारी  के  साथ  साथ

 अंब  वह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुच  गई  है  कि
 इसका  लाभ  उठाव  ।  नीतू  लाभ  उठाने

 मूंगफली  पर  भी  निर्यात  शुल्क  दिया  जाये
 |

 केा  यह  ढंग  नहीं  मं  श्री  सिंगार  दास

 के  इस  प्रस्ताव  ब  समर्थन  करता  हुं  कि  इससे  साफ  प्रकट  होता  है  कि  सरकार  की

 नीति  संगत  अथवा  असंगत  है  और  वह  उत्पादक
 सरकार  स्वयं  इन  सारे  उत्पादों  ऐसे

 की  स्थिति  को  समझ  सकी  है  अथवा  नहीं  |
 मूल्यों  पर  खरीद  ले  उत्पादकों  के

 इससे  यह  भी  प्रकट  होता  है  कि  खाद्य  तथा
 लिय  लाभकारी  सिद्ध  और  अपने  लिये

 कृषि  मंत्रालय  और  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 एक  ste  लाभ  उनको  बाहर  देशों

 मंत्रालय
 म

 परस्पर  कोई  समन्वय  नहीं  रहा को  भेज  दो  ।  इस  प्रकार  देश  की  रूपरेखा
 el  चावल  के  निर्यात  के  सम्  नथ  में  भी  हम

 समाजवादी  ढंग  पर  निर्मित

 इस  समन्वय  की  भावाना  का  प्रभाव  पाते सरकार  को
 लाभ

 क्त  एक  उ  त  भाग  मिल

 जायेगा  जो  कि  आजकल  गेर  सरवरी
 हम  चाहते  हैं  कि  निर्यात  तथा  आयात

 साथी  कोई  नीति  निर्धारित  करने  से  पूर्व दलाल  उठा  रहे  और  कृषकों  भी

 सरकार  उत्पादकों  और  व्यापारियों से  इस
 रक्षा  हो  सकेगी

 सम्  my  में  चर्चा  कर  लिया  करे  ।  गत  अगस्त

 ait  रामचन्द्र  रेडडी  :  मेरे  अथवा  सितम्  के  महीने  में  सरकार  ने

 पूर्व  श्री  एस०  एस०  न  तो  इन  मूंगफली  का  भाव  गिरता  हुआ  देख  कर

 संकल्पों का  विरोध  ही  कर  सके  कौर  न  ी समथन
 मुंगफली  पर  निर्यात  शुल्क  कम  कर  दिया

 कर  सके  |  किन्तु  जहां  तक  मेरा  सम्-वध  था
 |

 किन्तु
 अब

 सरकार  इस  निर्यात  शुल्क
 में  निश्चित  रूप  से  सरकार  की  इस  नीति  के  को  क्यों  बढ़ाना  चाहती  इसका  कोई

 विरोध  में  क्योंकि  इस  नीति  में
 सरकार  कारण  समझ  म  नहीं  आता  |  गत  वर्ष  व्यार

 ने  व्यापारियों का  तथा  अपना  ही  लाभ  देशों  में  मूंगफली  का  मूल्य  १८००  रुपये

 सोचा है  ।  था  और  अपने  देश  में  १०००  और  ११२०

 रुपये  के  बीच  था  ।  सरकार  ने  इसी
 कुछ  महीनों  से  सरकार  ने  यह  अनुभव

 किया  है  कि  मूंगफली  के  भाव  बराबर  अन्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुये  निर्यात  शुल्क

 रते  हं  और  उसके  रोकने  के  लिये  कुछ  उपाय
 बढ़ाने  का  निश्चय  किया  ।  किन्तु

 करना  चाहिये  |  आपको  are  होगा  कि  सितम्बर  से  अत्र  सभी  जगह  मूंगफली  का  भाव  काफी

 गिर  गया  है  ।  बाहर  देशों  में  इसका  भाव के  महीने  में  सभा  के  समक्ष  एक  संकल्प

 ११००  रुपये  और  अने  रेश  में  ८५०  रुपये
 प्रस्तुत  किया  गया  था  कि  मूंगफली  के  तेल



 १  हमला  Sku  मुंगफली की  खली  के  ५८० HBS  मूंगफली  की  खली

 टी कि टेड  बिनौले  की  खली  atic

 पर
 निर्यात  शुल्क  के  बारे में  संकल्प

 के  लगभग  रह  गया  है  ।  इन  भावों  को  देखते  के  भावों  में  स्थिरता  नहीं  आ  सकती  ।  सरकार

 हुये  मूंगफली  पर  निर्यात  शुल्क  बढ़ाने  का  को  इन  दोनों  सुझावों  पर  विचार  करना

 कोई  उचित  कारण  नहीं  जान  पड़ता  ।  चाहिये  और  निर्यात  मंत्रणा  समिति  से  भी

 मूंगफली  और  मूंगफली  के  तेल  का  परामर्श  चाहिये |  सरकार  को  यह

 देखना  है  कि  मूंगफली  के  उत्पादकों
 की

 रक्षा आपस  में  ८  डा  ae  ey  है  ।  पिछली  ax

 हमने  इस  बात  का  विरोध  किया  था  कि
 हो  और  व्यापारी  को  भी  नुकसान  न  पहुंचे

 ।

 मूंगफली  के  तेल  पर  निर्यात  शुल्क  बढ़ाया
 उत्पादक  की  रक्षा  तभी  सम्भव  है  तथा

 पंचवर्षीय  योजना  में  निश्चित  लक्ष्यों  की
 जाये  ।  सरकार  ने  इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं

 दिया  किन्तु  उसने यह  शुल्क  तीन  पूर्ति  तभी हो  सकती  जत  कि  उत्पादक

 को
 अपने  माल  का  उचित  मूल्य  मिलेगा

 |
 are  घटा  दिया  हैं  ।  सरकार  की  यह  नीति

 कुछ  भी  समझ  में  नहीं  आती  ।  दूसरी  बात  यह  सुझाव  दिया  गया  हैं  कि  सरकार

 यह  हैं  कि  देश  में  मूंगफली  के  तेल  तथा  खली  जबर  कभी  क़ीमतों  को  गिरता  हुआ  देखे  तो

 की
 खपत  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  क्योंकि  वह  स्वयं  सारे  माल  को  खरीद  ले  और  उचित

 नये
 वनस्पति  कारखाने  अभी  नहीं  खुले  लाभ  लेकर  दर  देशों  को  बेच  दे  ।  किन्तु

 अनुभव  यह  है  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में अपितु  पुराने  कारखानों  में से  भी  शायद

 कुछ  तद  होने  वाल  और  दूसरे  यह  कि  कभी  भी  सफल  नहीं  हो  सकती  ।  यदि  सरकार

 ब्याज  में  सावन  की  इतनी  ब्हुतायात  है  मूंगफली  की  क्रिया  के  सम्बन्ध  में  थोड़ी

 कि  साबुन  zat  वाले  भी  इसको  अधिक  सी  सावधान  तो  वह  निस्सन्देह  उत्पादकों

 मात्रा  में  नहीं  लना  चाहते  ।  इसको  देखते  का  हुए  कुछ  हित  कर  सकती  है  ।  इन  अनेक

 संकल्पों  से  कुछ  भी  लाभ  होने  की  आशा  नहीं हुये  यह  पता  चलता  है  कि  देश  में  मूंगफली

 के  तेल  की  खपत  कम  हो  और  उसका  में  इन  संकल्पों का  विरोध  करता

 एकमात्र  उपाय  यही  कि  उसको  अधिक  हू  और  सरकार  से  निवेदन  करता  हुं  कि

 से  अधिक  मात्रा  में  ब्रदर  भेजा  जाय  ।  दन  पक्ष  के  अथवा  व्यापारी  पक्ष  के  विशेषज्ञों

 एक  दो  बातें  और  उल्लेखनीय हैं  ।
 के  परामर्श  से  वहू  इस  बारे  में  विचार

 करे  और  इस  बात  का  ध्यान  रखे  कि  उत्पादक
 सरकार  ने  गत  वर्ष  मूंगफली  पर  निर्यात

 के  साथ  न्याय हो
 een  कम  करने  के  साथ  साथ  जहाज़ों  में

 माल  लेने  वालों  के  लिये  अभ्यंग  में  कोई
 श्री  तुलसीदास

 वृद्धि  नहीं  जिससे  जहाज़ों  में  माल  लेने  ये  संकल्प  मूंगफली  की  मूंगफली  इत्यादि

 वालें  मूंगफली  की  अधिक  से  अधिक  मात्रा  पर  निर्यात  शुल्क  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 बाहर  नहीं  भेज  पाते  ।  दूसरे  यह  कि  मार्च  मेरे  विचार  में  निर्यात  और  आयात  सम्बन्धी

 तक  अभ्यंदों  के  समाप्त  करने  की  जो  प्रक्रिया  नीति  पर  चर्चा  उस  समय  होनी  चाहिये

 जबर  सभा  में  आयात  और  निर्यात  विधेयक वह  अस्थिर  है  ।  इससे  बाज़ार  बड़ा  मंदा

 पड़  जाता  है  और  उत्पादक  जल्दी  से  जल्दी  प्रस्तुत  होता  ।  अत्र  क्योंकि  इस  Tey

 में  प्रशन  उठाया  गया  में  समझता  हूं अपनें  माल  को  निकालना चाहते  ft  निर्यात

 अत्यंत  में  जबर  तक  वृद्धि  नहीं  की  जाती  कि  स्थिति  का  स्पष्टीकरण कर  देना

 और  तमाम  अभ्यंशों  के  लिये  जब  तक  सरकार  यक  &  |  निर्यात  शुल्क  बढ़ाने  का  उद्देश्य  यह

 ६  महीने और  नहीं  तत्र  तक  मूंगफली  है  कि  मूंगफली  का  भाव  स्थिर  रहे  और



 ५८१  मूंगफली की
 १  मान  १९५५  मूंगफली

 की  खली
 के  ५८२

 टीकिटेड  बिनौले  की  खली  शादी

 पर  निर्यात  शुल्क  के  बारे  में  संकल्प

 उत्पादक  को  लाभ  हो  ।  में  यह  मानता  जाते  और  विदेशी  खरीदने  वाले  के

 जेसा  कि  अनेक  सदस्यों  ने  कहा  कि  सरकार  अतिरिक्त  किसी  को  लाभ  नहीं  होता

 इस  सम्  ङ्घ  में  पूर्णतः  असफल  रही  है  ।  परन्तु  यही  एक  कारण  है  हमारे  देश  में

 इसके  कारण  हें  और  उनकी  विवेचना  मूल्य  caret  नहीं  हुये  हैं  ।

 निर्यात  नीति  पर  चर्चा  के  दौराना  में  की

 जायेंगी  ॥)  सारांश  यह  है  कि  इस  नीति  के  कारण

 जहां  तक  मूंगफली  की  खली  का  सम्बन्ध
 विदेशी  खरीदने  वालों  को  लाभ  होता हैं  यद्यपि

 हैं  पिछले  १५  सालों  से  अपने  देश  में  इसका  उन  देशों  के  बाज़ारों  की  दशा  ऐसी  है  कि  इस

 निर्यात  करने  की  आज्ञा  नहीं  क्योंकि  देव
 के

 निवासी
 वहां  के  उच्च  मूल्यो ंके

 कृषि  उत्पाद  के  लिये  यह  खाद  का  बहुत  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  मेरे

 अच्छा  काम  देती  है  ।  केवल  गत  वर्ष  ही  खली  कहने का  सारांश  यह  है  कि  वस्तुओं के

 का  निर्यात  किया  गया  था  ज+  कि  खाद्य  निर्यात  की  अवधि  लम्बी  होनी  चाहिये  ।

 मंत्रालय  ने  एक  विदेशी  साथ  इस  ad  आयात  नियंत्रण  जांच  समिति  ने  भी  यही

 पर  कि  वहू  १  टन  खली  के  «दले  में २  टन  सिपारिश  at  और  पहले  भी  यही

 अमोनियम  सल्फेट  १५०००  टन  खली  नीति  थी  ।  मुझे  कोई  कारण  नज़र  नहीं  आता

 देने  का  सौदा  कर  लिया  था  ।  किन्तु  यह  सौदा  कि  उस  नीति  को  क्यों  बदल  दिया  गया  है  ?

 देश  के  लिये  हितकर  सिद्ध  नहीं  हुआ  ।  जा

 खली  का  निर्यात  वाणिज्य  तथा  उद्योग  श्री  राने  :  में  चाहता  हूं

 लय  के  प्रभार  में  आ  गया  तो  उसको इस  सम्  वध  कि  मूंगफली  के  मूल्य  स्थायी  हों  और

 में  बताया  गया  मैं  शुल्क  लगायें  जाने  के  विरूद्ध  दलों  को  इससे  लाभ  हो
 ।  इस  में  जो  कुछ

 नहीं  हूं  क्योंकि  यदि  किसी  वस्तु  के  निर्यात  करने  श्री  मोरे  और  श्री  तुलसी  दास  ने  कहा  है

 की  आज्ञा दी  गई  हो  और  उसका  मूल्य  विदेशों  में  उसके  साथ  सहमत  नहीं  हूं
 ।

 मेरी  राय

 में  अधिक  हो  तो  asa  इसके  कि  जहाज़ों  में  जो  नीति  सरकार  ने  अपनायी  हैं  उस  से

 में  माल  wa  वालें  अधिकतम  लाभ  मूल्य  स्थायी  हो  गये  हैं  ।  १९५३

 प्राप्त  सरकार  को  सारा  लाभ  स्वयं  तक  मूंगफली  के  तेल  की  पर्याप्त  मात्रा

 लेना  चाहिये  सीमा  am  में  सरकार  निर्यात  होती  थी  परन्तु  उस  मास  में  इसके

 के  साथ  सहमत  हूं  ।  परन्तु  इसके  साथ  मलय  अत्यधिक  cs  गयें  ।  इसलिये  सरकार

 यदि  मूल्य  देश  के  भीतर  स्थायी '  ८  नाने  ने  इस  नीति  को  बदल  लिया  और  मूंगफली

 @  तो  हमें  देखना  चाहिये  कि  हमें  विदेशों  तथा  मुंगफली  के  तेल  का  निर्यात  रोक  दिया  ।

 में  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  हो  रहा  है  ।  परन्तु  ऐसा  करने  के  फलस्वरूप  मुंगफली  के  मूल्य

 अत्यधिक  गिर  गये  ।  में  ने  गत  मई  में  निर्यात ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  है
 ।

 यहां  मूंगफली

 के  तेल  या  खली  की  कोई  मात्रा  केवल  दो  परमर्  परिषद्  कं  नाते  सरकार

 मास  के  अल्प  समय  के  लिये  निर्यात  करने  से  प्रार्थना
 की  कि  मूंगफली  के  तेल  और

 की  आज्ञा  दी  जाती  है  ।  उसका  परिणाम  यह  मूंगफली  के  निर्यात  के  लिये  मात्रा  बढ़ा  दी

 होता  हैं  कि  जहाज़ों  में  माल  ले  जानें  वालें  जाये  ।  यह् टी  प्रार्थना  लोगों  उत्पादकों  दें

 विदेशों  में  पण्य  के  ढेर  करते  तथा  आंध्र  राजय  ने  सरकार
 से  की

 हैं
 ।

 मेरा

 हैं  जिस  के  कारण  विदेशों  में  मलय  गिर  मत  है  कि  निर्यात  की  इस  नीति  से  मूल्य



 १  मैचों  १९५५  मूंग  av,  क  खली  के  Wee 4,03  मूंगफली  की  खली

 डीकार्टीकेटेड  बिनौले  की  खली  शादी

 निर्यात  शल्क  के  बारे  में  संकल्प

 स्थायी  हो  जायेंगे  और  उत्पादकों  लाभ  असफल  रही  परन्तु  प्रश्न  मूल्यों  की

 होगा  ।  स्थिर  करने  का  नहीं  है  ।  सरकार  वस्तुतः

 की  अर्थात
 श्री  बोगावत  :

 हमारे  समाज  के  दरिद्र  वर्गों

 कृषि  समुदाय  आय  स्थिर  करने  में

 इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  में  सरकार  का  असफल
 हुई  है

 |

 ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  निर्यात
 सरकार  के  समक्ष  जो  प्रमुख  बात  में

 शुल्क  बढ़ाने  में  उत्पादकों  का  हित  नहीं  है
 |

 खाद्यान्नों और  तेल  के  बीनों  के  पाव  अभ्यंग  निर्धारित  करते  समय  उत्पादकों

 fas  गिर  गये  हैं  ।  उत्पादकों  नें  बीज  के  लिये  के  दावों  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  हैं  ।

 जितना  मूल्य  दिया  था  वे  उसे  भी  वसूल  नहीं  तैल-बीज  और  मूंगफली  सम्बन्ध  में

 कर  सके  ।  ऐसी  स्थिति  में  में  नहीं  समझ  सका  निर्यात-नीति  की  घोषणा  का  प्रभाव

 कि  सरकार  ने  निर्यात  शल्क  क्यों  car  दिया  रोपण  की  अपेक्षा  अधिक  महत्वपूर्ण  है  |

 है  ।  यदि  उन्होंने  उत्पादकों  के  हितों  की  ओर
 में  यह  भी  बता  दू  कि  एक  सीमा  तक  निर्यात

 ध्यान  न  दिया  तो  यह  सरकार  की  बड़ी  गलती  wera  देने  की  नीति  ही  बड़े  बड़े  व्यापारियों

 होगी  ।  उन्हें  इतना  अधिक  लाभ  नहीं  होगा  की  एकाधिकार  मनोवृत्ति  को  सशक्त  करती

 परन्तु  उत्पादकों  को  ब्हृत  हानि  होगी
 |

 है  ।  निर्यात  wer  निश्चित  कर  देने  से

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  निर्यात  शुल्क
 केवल  तीन  या  चार  व्यापारियों का  ही

 बाज़ार  में  बोलबाला  रहता  है  ।  सामान्य की  बजाय  उन्हें  और  अधिक  निर्यात

 की  अनुज्ञा  देनी  चाहिये  और  निर्यात  शुल्क
 परिस्थितियों में  यदि  निर्यात  अभ्यंग  न  हों

 ay  कर  देना  चाहिये  जिस  से  उत्पादकों  को  तो  लाभ  की  दरों  में  पर्याप्त  कमी  हो  जायेगी  ।

 निर्यात  अत्यंत  की  घोषणा  करते  समय
 कम  से  कम  उत्पादन  का  मूल्य मिल  सके  |

 अन्यथा  देश  में  seat  गम्भीर  आर्थिक  स्थिति
 सरकार को  उत्पादकों  के  हितों  का  भी  ध्यान

 रखना  चाहिये
 ।

 इस  दिशा  में  होने  वाली होने  की  सम्भावना  हैं  ।  सरकार  को

 गाँव  और  जिलों  प्रतिवेदन  मंगवाने  व्यावहारिक कठिनाइयों  से  में  अवगत  हूं  ।

 चाहियें  और  जानना  चाहिये  कि  मूल्य  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  कहेगा

 कि  उन्हें  भावी  फसल  की  मात्रा  निर्धारित हैं  और  उत्पादक  किन  परिस्थितियों में  काम

 कर  रहे  हैं  ।  जा  तक  इन  परिस्थितियों का  करने  के  लिये  समय  चाहिये  ।  फिर  ठीक  ठीक

 अनुमान  मालूम  करने  के  लिये  हमें  दो  या  तीन
 ठीक  अध्ययन  न  किया  निर्यात  शुल्क

 के  जाने ंसे
 :

 हुए  खतरे  की  सम्भावना  है  ।  welt  और  प्रतीक्षा  करना  पड़ेगी  ।  पहले

 अतः  मेरी  सरकार  से  प्रार्थना  है  कि  वे  प्रस्ताव
 से  ही  अत्यंत  की  घोषणा  करने  में  अत्यन्त

 सावधानी  से  काम  लना  चाहिये  और  जिस
 और  अपनी  अधिसूचना को  वापस  ले  लें  ।

 उन्हें  अधिक  निर्यात  प्रोत्साहन  देना  अवधि  के  लय  यें  अत्यंत  वैध  हें  उस  पर  कुछ

 प्रतिबन्ध  लगाने  चाहिये  ।
 चाहिये  और  निर्यात  शल्क  कम  कर  देना

 चाहिये  |  कंट्रोल  व्यवस्था  का  प्रभाव  कर-व्यवस्था

 से  भी  अधिक  दूरगामी  है  ।  निर्यात  अत्यंत

 शी  छृष्णस्वामी  :  की  नीति  पर  पुर्वा विचार  करने  के  लिये  यह

 तुलसीदास  किलाचन्द  ने  कहा  था  कि  सरकार  उचित  समय  हूँ  ताकि  कृषि  सम्बन्धी  उत्पादकों

 कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  को  स्थिर  करने  में  को  लाभ  का  अधिक  भाग  मिल  सके  ।



 uC  THAT
 pines  की  खली  १  मैचों  १९५५  KER मूंगफली  की  खली  के

 डीकार्टीकिटेड  बिनौले  को  खरली  arts

 पर  निर्यात  शुल्क  के  बारे  में  संकल्प

 [  श्री  |

 कल्याणाथ॑ं  सरकार  द्वारा  अधिक  रुचि  प्रदर्शन
 ऊंची  हैं  और  देश  में  कम  हे  और  निर्यात  अभ्यंश

 करने  की  आवश्यकता  है  ।  में  आशा  करता  की  अनुमति  जारी  है  तो  देश  में  कीमतें  बढ़

 हूं  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  और  जायेंगी  ।  मुझे  सन्देह  है  कि  वह  उत्पादक  का

 खाद्य  तथा  कृषि मंत्रालय इस  दिशा  में  परस्पर  प्रतिनिधित्व करते  हें  अथवा  वह  व्यवसाय  के

 समभाव  उत्पन्न  करेंगे  ।  निर्यात-नीति की  भी  प्रतिनिधि  हैं  ।

 घोषणा फसल  के  पुर्व  करना  चाहिये  ताकि

 श्री  किलाचन्द  और  उनके  मित्र  अधिक  लाभ
 श्री  मोरे  ने  कहा  कि  हम  लूट  मार  कर

 रहे  हूं
 न  कमा  सकें  |  हमे  कृषक--मूल  उत्पादक

 की  ओर  ध्यान  देना  चाहिये  ।
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  मेंने  केवल  यह

 सुझाव  दिया  था  दलालों  के  अधिकांश

 में  भारत  सरकार  की  निर्यात  और  आयात
 लाभ  में  सरकार  हिस्सा  बंटा  रही  है

 ।

 नीति  की  विशद  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  श्री  कराकर  :  मेंने  उन  के  शब्द  लिखे

 vad  विषय
 की

 चर्चा  का  अवसर
 उपस्थित

 हूं  उन्होंने  लूट  मार  शब्दों  का  प्रयोग  किया

 होने  पर  म॑  अपना  वह  aes  सिद्ध  करूंगा  कि

 भारत  सरकार  ने  कृषि सम्बन्धी  उत्पादकों

 था  ।  दूसरी  बात  उन्होंने  यह  कही  थी  कि

 जब  कभी  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये

 के  हितों  का  ध्यान  नहीं  रखा  हूं  ।  और  इस  जाते  हूं  तो  समस्त  संभव  सामग्री  उपलब्ध  नहीं
 प्रकार  वे  लोग  कल्याण  राज्य  की  कथित  निष्ठा

 होती  है  ।  माननीय  मित्र  श्री  मोरे  यह  जानते
 का  उल्लंघन  कर  उसकी  भावना  को  आघात

 हैं  कि  आन्तरिक  मूल्य
 और

 बाहरी  मूल्य

 पहुंचा  रहे  हें  ।
 सम्बन्धी  विषय  पर  पर्याप्त  सामग्री  है  ।

 श्री  कर मरकर  :  वाद-विवाद  ने  अत्यंत  और  व्यापारਂ  पत्रिका  संसद

 रुचिकर रूप  धारण  कर  लिया है  ।  मनुष्य  के  सब  माननीय  सदस्यों  को  निःशुल्क

 परिस्थितियों से  बंधा  रहता  है  ।  उदाहरणार्थ
 रित  की  जाती  &  और  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  श्री

 श्री  सारंग धर दास  की
 सम्मत्ति

 में  खली  का  मोरे  अपनी  सुविधानुसार उसे  पढ़ते  रहते
 और  अधिक  नियति  घातक  सिद्ध  होगा  ।

 हें
 ।

 परन्तु  मूझे  यह  जान  कर  दुःख  हुआ  कि

 श्री  सारंग धर  दास  अधिक  उत्पादन  श्री  मोरे  ने  इस  नीति  को  सर्वथा  anda

 में  रुचि  रखते  हू  और  उनका  विचार  है  कि  बताया  हैं  ।  मेरी  समझ  में  उनका  विचार

 समस्त  उपलब्ध  खली  का  उर्वरक के  रूप  में  यह  था  कि  हमारी  नीति  दृढ़  नहीं  है  ।

 उपयोग होना  चाहिये
 विदेश  व्यापार-निर्यात  अत्यंत  आदि

 माननीय  मित्र  श्री  रेड्डी  निर्यात  शुल्क

 के  विषय  में  उद्विग्न  उन्होंने उस  स्थिति
 मामलों  में  एक  सुसम्बद्ध  और  निश्चित  नीति

 नहीं  अपनाई  जा  सकती  है  ।  कयोंकि  हमें  देवा
 की  कल्पना  नहीं  की  जब  विदेशों  की  कीमत

 के  भीतर  उपलब्ध  होने  वाली  वस्तुओं  के
 और  घरेलू कीमत  में  अत्यधिक  अन्तर  होता

 एसे  समय  में  राज्य  प्रवेश  नहीं  करता  साथ  साथ  समूचे  जगत्  में  प्राप्य  वस्तुओं

 का  भी  ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।  यह  बात  श्री
 है  तो  अन्य  व्यक्ति  इस  लाभ  को  हड़प  लेंगे  ।

 उनके  भाषण  से  में  जिस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हूं
 मोरे  असंदिग्ध  रूप  में  जानते  हैं  ।

 चह  स्पष्ट  तौर  पर  यह  है  कि  श्री  रेड्डी  कीमतें
 में  श्री  तुलसीदास  की  बातों  की  चर्चा

 ऊंची  बढ़ाने  के  पक्ष  में  हें  ।  यदि  बाहर  कीमतें  कर  रहा  था  कि  बीच  में  ही  श्री  मोरे  ने  मेरा
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 डी  टके टेड  बिनौले  की  खली  आंदे

 पर  निर्धात शुल्क  के  बारे  में  सं  ret

 ध्यान  उनकी  अपनी  बातों  की  ओर  मोड़  ३००  रुपये  कर  देने  पर  भी  उनकी  क़ीमत

 में  किसी  प्रकार  की  कमी  नहीं  हुई  हैं  ।  १२
 दिया  ।  निर्यात  के  परिमाण  के  सम्बन्ध  में

 उन्हें  कुछ  आपत्ति  नहीं  है  ।  उनकी  मुख्य  जनवरी  सन्  १९५५  को  हाथ  से  खोदी  गई

 शिकायत  यह  थी  कि  निर्यात  नीति  की  घोषणा  मूँगफलियाँ  की  क़ीमत  ४८०  रुपये  प्रति

 के  पश्चात्  निर्यात  के  लिये  जो  समय  बचता
 टन  २२  फरवरी  '५५  को  थोड़े  से

 चढ़ाव  के  पश्चात्  क़ीमत  ५०५  रुपये  है  ।

 है  वह  बहुत  संक्षिप्त  है  ।  जब  भी  हम  निर्वात
 दाम

 के  सम्बन्ध  में  निश्चित  होना  चाहते  हें  हम
 हमें  बताया  गया  कि  आहरी

 १२३३  रुपये  प्रति  टन  था  और  हमने  देखा
 उक्त  तथ्य  का  पूर्ण  ध्यान  रखते  हें  ।  हम  इस

 तथ्य  के  प्रति  सतत्  जागृत  &  कि  निर्यात
 कि  स्थानीय  चालू  दाम  पर  ४१५  रुपये  प्रति

 अधिक  अथवा  कम  न  किया  जाकर  वांछित
 टन  लाभ  को  गुंजाइश  थो  ।  इसलिये  हमने

 मात्रा  में  ही  किया  जाय  ।  मूंगफली  के  तेल  कहा  कि  शुल्क  १५०  से  बढ़ा  कर  ३००

 रुपये  कर  दिया  जाये ।  विदेशी  मूल्य  आदि
 अथवा  दूसरी  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  हम

 इस

 बात  का  ध्यान  रखते  हैं  कि  इस  अवसर  से
 के  बारे  में  इस  विशेष  मदद  का  कोई  पर

 नहीं  हे  और  सरकार  का  काम  किसानों  के
 सम्बन्धित  व्यापारियों  को  कितना  लाभ  होगा

 |

 हित  को  भी  ध्यान  में  रखना  है  ।  शायद  यह
 यदि  माननीय  मित्र  को  किसी  विशेष  विषय

 तक  श्री  मोरे  ने  रखा  क्योंकि  इस  प्रकार
 पर  कोई  दिखाया  हूं  तो  वह  उसे  मेरे  पास

 का  तक  वही  रख  सकते  हूं  ।  में  उनके  सिद्धान्तों
 प्रेषित  करें  ।  आयात  नियंत्रक  समिति

 की  आलोचना  न  कहूंगा  |  उन्होंने  हम  पर

 के  प्रतिवेदन  से  मालूम  हुआ  है  कि  हमें
 पर्याप्त

 यह  आरोप  लगाया  था  कि  हमारी  निर्यात
 अंश  में  लाभ  हुआ  है  |

 का  अभ्यंश  निर्धारित  करने  की  नीति

 श्री  तुलसीदास  ने  भी  प्रतिवेदन  में  योग  निश्चित  नहीं  हूँ  और  मंत्रालयों  में  आप

 दिया  है  और  आप  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  में  काम  के  सम्बन्ध  में  सहयोग  नहीं  है  ।

 समस्या  से  पूर्ण  परिचित  होने  के  कारण  वह  पर  यह  सभी  को  पता  होना  चाहिये  कि

 अपनी  राय  प्रकट  करने  में  पूर्ण  समर्थ
 थे  |

 मूंगफली  के  खली  आदि  के  विधय

 इस  च्  की  सम्भावना  हो  सकती  हैं  कि
 यह  मुख्यतया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय

 सरकारी  नीति  में  त्रुटियों  का  कारण  उक्त  का  कृत्य  हे  और  निर्यात  की  सम्भाव्यता

 प्रतिवेदन  ही  हो  ।  के  बारे  में  वह  मंत्रालय  हमारा  वरिष्ठ

 श्री  बोगावत  ने  किसान  को  मिलने
 दाता  हैं  ।  इस  विषय  से  हमारा  सम्  ry  इस

 लिये  है  कि  निर्यात  करने  के  व्यवस्था  हम वाली  क़ीमतों  की  ओर  संकेत  किया  ॥

 महाराष्ट्र  के  हाल  के  में  कुछ  कृषकों
 करते  हैं  ।  खली  आदि  थ  रे  में

 इन  दो  मंत्रालयों  के  बीच  नियमित  रूप  से से  मेरी  भेंट  हुई
 ।

 उन्होंने  हाथ  से  निकाली

 जानें  वाली  मूंगफली  आदि  के  निर्यात  की  बैठकें  होती  हैं  ।  में  मानता  हूं  कि  कभी  कभी

 ओर  मेरा  ध्यान  आकर्षित  किया  ।  २२  सरकार  की  कार्यवाही  में  कुछ  हो

 लाख  टन  में से  २०,०००  टन  का  निर्यात  जाता  किन्तु  उसे  कार्यवाही  करने  से

 कर  देने  से  उसकी  क़ीमत  पर  कोई  प्रभाव  पहले  स्थिति  के  बारे  में  संतुष्ट  होना  पड़ता हूँ  ।

 नहीं  पड़ेगा  ।  मेरे  पास  प्रमाण हैं  ।  निर्यात  शुल्क  में  संशोधन
 करने  के  बारे  में

 १९५४  के  पश्चात्  मेरे  पास  सप्ताह  वार
 उसे  विशेष  रूप  से  सावधान  रहना  पड़ा है

 ।

 आंकड़े  और  शुल्क  १५०  रुपये  से  बढ़ाकर  जैसा  कि  आप  को  ज्ञात  हम  ने  मूंगफली
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 खला

 डीकार्टीटेड  बिनौले  क
 खल

 आदि

 पर  निर्यात  शुल्क  के  बार  में  संकल्प

 करार रि
 पर  निर्यात  दत्त  ३५०  रुपये  से  घटा  कर  उपधारा  (२)  के  अनुसार

 २२५  रुपये  कर  दिया  था  और  में  यह  लोक-सभा  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 नि
 १००  रुपये  रखा  गया  था  ।  हम  नहीं  चाहते  मंत्रालय म  भारत  सरकार  be

 कि  किसी  विद्वेष कर  कृषक  हानि  अधिसूचना  संख्या  एस०  आर ०

 पहुंचे  ।  हमें  उपभोक्ताओं के  हितों  को  भी
 ओ  ०  ३३२,  दिनांक  ५

 ध्यान  मं  रखना  ह  ।  हमारा  ि  यह  ह  १९५५  अनुमोदन

 कि  हमारी  कार्यवाही  से  कृषक  और  उपभोक्ता  करती  जिस  के  द्वारा  उक्त

 दोनों  को  लाभ  हो  ।  हमें  दोनों  के  प्रति  न्याय  अधिसूचना  की  तिथि  &  मूंगफली

 को  खली  पर  निर्यात शल्क  २३० करना  हें  ।  व्यापारी  का  कृत्य  भी  उपयोगी

 और  महत्वपूर्ण  है
 ।

 हम  जानते  हें  कि  कुछ
 रुपये  प्रति  टन  (२२४०  के

 व्यापारी  राज्य  के  हितों  की  उपेक्षा  करते  fears  से  और  मूंगफली की  खली

 हुये  अनुचित  लाभ  कमाने  का  प्रयत्न  करते  के  चूरे पर  2/2  प्रतिशत

 इसी  लिये  हमें  स्थिति  को  देख  कर  सज  से  कम  तेल  होता  निर्यात

 १७५  रुपये  प्रति  टन
 के  हितों  के  बीच  संतुलन  स्थापित  करना

 होता हूं  ।  कई  मप्र  सरकार से  गलतियां  (२२४०  के  fears  से  लगाया

 गया
 हो  जाती  हें

 ।
 और  सरकार  के  पास  पुरी

 जानकारी नहीं  तथापि मुझे  विश्वास
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सभापति
 महोदय :  प्रश्न  यह  हैं

 हू  कि  सरकार  परिस्थितियों के  अनसार
 प्रतीक  १९३४

 ही  कार्यवाही करती  है

 की  उपधारा
 (१९३४ के  ३२)  की  धारा ४  क

 सभापति  महोदय  :  प्रदान यह  है  कि  (2)  अनुसार

 प्रतीक  १९३४
 लोक-सभा  वाणिज्य  उद्योग

 ~
 मंत्रालय  मु  भारत  सरकार  की

 (१९३४ के  ३२)  की  धारा ४  क
 अधिसूचना  संख्या  आर ०

 की  उपधारा  (२)  के  अनुसार  ओ०  ३८६,  दिनांक  १५

 लोक-सभा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  १९५५  एतदद्वारा  अनुमोदन

 मंत्रालय भारत  सरकार  की  करती  जिसके

 अधिसूचना  संख्या  एस०  आर०  डीकार्टकिटेड  बिनौले  की

 खली  पर  निर्यात  शल्क  १००  रुपये To  ११३  ९  जनवरी

 १९५५  एतदृद्वारा  अनुमोदन
 प्रति टन  (२२४०  के  fares

 से  और करती  जिस  के  द्वारा  उक्त
 तम्बाकू  के  नीम  के  बीज

 अधिसूचना
 की  तिथि  से  मूंगफली  तथा  डीकार्टीकेटेड  बिनौले  की  खली

 ox  निर्यात  शुल्क  प्रति  टन  (२२४०  को  छोड़  कर  सभी  गलियों  पर
 १५०  रुपये  से  est  कर

 Zoo  wa  कर  दिय  ग्या  था  ॥
 निर्यात  शल्क  ५०  रुपये  प्रति  टन

 (२२४०  के  हिसा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 मूंगफली  की  खली  के
 सभ  पति  महिदूद  प्रशन  यह  है  कि

 भारतीय  प्रद्यदल्क  १९३४
 चूरे  पर  १/२  प्रति  शत  से

 कम  तेल  होता  लगाया  गया

 (१९३४  के  ३९)  की  ४  क  निर्यात  «LOH  मुंगफली की  खलो
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 के  चूरे  पर  १  प्रतिशत  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखते  हैं  ।

 से  कम  तेल  होता
 मांग  संख्या  2  और  उसके  चार

 भारत  के  गजट  में  उक्त  अधिसूचना

 के  प्रकाशित  होने  की  तिथि  से  लगाया  गया

 कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  सामने
 ह

 ।

 था  पी  मांग  संख्या  १--  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 मंत्रालय
 प्रीत

 रात
 स्वीकृत  हुआ  |

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  यह  है

 १९५४-५५  के  लियें
 अनुपूरक  ३१  १९५५  को  समाप्त

 अनुदानों
 की  मांगें

 *
 होने  वाले  वर्ष  के  लिपे

 f
 >

 निमित्त सभापति  wale  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 सरकार  के  के  व्यय  के  20,00,000  रुपये  अनुपूरक

 लिये  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  सभा  के
 राशि  दी  जाये  ।”

 निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  fra  गये

 ATT  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार  कटौती  राशि

 संख्या

 ि  जय  hay  SY  Sey  यय  en  पय  em  पय  च  कय  कय  हवा

 र  श्री  टी०  के०  चौधरी  (  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  तथा  १००  रुपये

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास

 के  लिये  नये  पदों  का  निर्माण  ।

 र  श्री  टी०  के०  चौधरी  fata  पुनर्गठन  एकक  की  सिफारिश  १००  रुपये

 पर  विदेशी  व्यापार  नियंत्रण

 पनाओं  के  पुनर्गठन  द्वारा  बचत

 करने  में  असफलता  |

 g  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  १००  रुपये राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  के

 (  )  सम्बन्ध  में  पदाधिकारियों  के  पदों  का

 निर्माण  |

 र  श्री  तुलसीदास  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  का  १००  रपये

 पश्चिम )  संचालन  ।

 ल

 राष्ट्रपति  सिफारिश  से  प्रस्तावित  ।
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 सभापति  महोदय  :  सब  कटौती  प्रस्ताव  है  कि  इस  का  मुख्य  उद्देश्य  सरकारी  और

 अब  सभा  के  सामने  हैं  ।  से  पहले  मांग  गैर  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को

 संख्या  १  को  लिया  जायेगा  |  सामंजस्य से  विकसित  करना  है  ।  में  यह

 नहीं  समझ  सकता  कि  वित्त  मंत्री के  इस at  तुलसी  द्रास  मेरा  कटौती  प्रस्ताव
 वक्तव्य को  श्री  कृष्णमाचारी के  वक्तव्य

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  के

 करण  के
 :

 रे  में  है
 ।

 यह  निगम
 ४

 मास  पूर्व
 के  साथ

 कसे
 जोड़ा  जा  सकता  है

 |  हम

 देखते  हैं  कि  दस
 र

 में  अनुदान  के  लिये स्थापित  किया  गया  था  ।  वित्त  मंत्री  ने  कल

 अपने  भाषण  में  कहा  था  कि  इस  को  स्थापित
 की  अनुमति  लेने  से  पहले  २०

 १९५४  को  यह  निगम  नप्ता  दिया

 करने  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि
 सरकारी

 गया  था  और  इस  में  भारत  के  राष्ट्रपति  ने
 और  गैर  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  उद्योगों
 को

 सामंजस्य  से  विकसित  किया  जाये
 |

 ९९९८  अंश  ले  लिये  थे  और  मंत्रालय  के

 दो  अधिकारियों ने  एक  एक  अंश  ले  लियां
 में  माननीय  मंत्री  से  केवल  यह  जानना  चाहता  था  ।  इसे  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम  के
 हूं  कि  क्या  नये  निगम  के  अधीन  इस  दिदा

 अधीन  पंजीबद्ध  कराया  गय  है  ।  में  यह  नहीं
 में  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ।

 समझ  सका  कि  इसे  चलाने  के  लियें  मंत्रालय
 श्री  टी०  क०  चौधरी  :  संसद को विद्वास न् को  विश्वास  में  नये  पद  क्यों  निकाले  गये  क्योंकि  यह

 में  लिये  बिना  जिस  तरीक़े  से  सरकार  ने  ये  एक  स्वायत्तशासी निगम  है  और  इस  में

 निगम  cara  में  उसका  ज़ोरदार  वि  रोध  सरकार  के  कुछ  प्रतिनिधि  सम्मिलित  हैं  ।

 करता  हूं
 ।

 औद्योगिक  ऋण  तथा  विनियोजन  aa  विशेष

 निगम
 के  rt  में  जिसके  लिये  गत  सत्र  अवर  सचिव  आदि  के  नये  पद  क्यों  निकाले

 में
 १७

 करोड़  रुपये  का  अनुपूरक  अनुदान  जा  रहे  हें
 ?

 यह  सरकारी
 धन

 का  अपव्यय

 दिया  गया  इस
 की

 नीति  पर  चर्चा
 करने

 है  और  यह  बन्द  होना  चाहिये  ।  इन  निगमों

 का  अवसर  नहीं  दिया  गया  था  ।  राष्ट्रीय  के
 :

 नाये  जाने  के  उग्र  में  मेरी  मुख्य  आपत्ति

 औद्योगिक  विकास  निगम
 ः

 नाया  जा  रहा  यह  है  कि  सरकार  संसद्  को  विश्वास  में  नहीं

 है  ।
 और  इस  निगम  को  चलाने  के  लिये  लेती  ।  इन  के  लिये  अनुपूरक  अनुदानों  की

 मंत्रालय  में  नये  पद  निकाले  जा  रहे  हैं  ।
 मांगों  के  द्वारा  व्यवस्था  की  जाती  है

 और

 में
 सरकार  पर  यह  आरोप  लगाता  हूं  कि  इस  सदन  को  नीति  के  et  में  चर्चा  करने  का

 के  ब्नाये  जाने  का  तरीक़ा  हुए  आपत्ति  अवसर  नहीं  दिया  जाता  ।  यह  sta  छोटे

 जनक  हैं  ।  सरकार  ने  स्पष्ट  रूप  से  कभी  यह  उद्योग  निगम  पर  भी  लागू  होती  है
 ।  इस

 नहीं  बताया  कि  इसका  मुख्य  च्  क्या  की  व्यवस्था  भी  अनुपूरक  अनुदान  की
 गि

 ह्
 के  द्वार  की  गई  है  और  सरकार  ने  छोटे

 गत
 वर्ष  ६  अगस्त  को  श्री  ato  टी०

 पैमाने  के  उद्योगों  के  सम्  नथ  में  कोई  नीति

 सम्  alt  वक्तव्य  नहीं  दिया
 |

 सरकार  को कृष्णमाचारी  ने  ई  में  es  ८
 ड़े

 पतियों  की  बैठक  में  कहा
 था

 कि  यह  निगम

 इस  प्रकार  सदन  को  उपेक्षा  नहीं  करनी

 देश  में  उद्योगों  को  विकसित  करने  के  लिये
 चाहिये  ।

 निजी  उद्योगपतियों का  सहयोग  प्राप्त  करने

 के  लिये
 बनाया  जायेगा

 ।  किन्तु  कल  वित्त  आज  राजस्व  और  असैनिक  व्यय

 मंत्री  ने  अपने  आय-व्ययक  भाषण  में  कहा  त्री  नें  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  था
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 कि  विशेष  पुनर्गठन  एकक  at  सिफारिशों  ओर  निर्देश  किया  हैं  ।  इन  की  कुल  संख्या

 को  स्वीकार  करने  से  ५४  लाख  रुपये
 की की  १२  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 सरकार  ने  इस  बात  की  अच्छी  तरह  जांच

 बचत  होगी  ।  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  विशेष

 की  है  कि  ये  पद  वास्तव  में  आवश्यक  है  और
 पुनर्गठन  एकक  के  अन्य  सुझावों  के

 :
 रे  में

 क्या  इन्हें  निलम्बित  किया  या  रोका  नहीं
 कया  कार्यवाही की  जायेंगी  ?

 श्री  बंसल  :  में  मांग  संख्या  १  का  समर्थन
 जा  सकता

 करता  हूं  ।  मेरा  विचार  था
 कि  जब

 सरकार
 पदाधिकारियों  के  वेतन  के  लिये

 औद्योगिक  विकास  निगम  के  लिये  इतनी  <  ड़ी  १,२४,०००  रुपये  की  मांग  की  गई  है  और

 राशि  की  मंजूरी  तो  सदन  को  कम  से  स्थापना  के  वेतन  के  लिये  १६,०००  रुपये

 कम  यह  तो  बतायेगी  कि  आज  तक  इस  निगम  किन्तु  इन  को  वेतन  श्रेणियों  के  रे

 ने  क्या  किया  है  ।  इसे  बने  हुये  चार  या  पांच  में  कोई  विस्तृत  जानकारी  नहीं  दी  गई
 ।

 मास  हो  गये  हैं  ।  केवल  वेतन  श्रेणियां  कहना  काफी

 नहीं है  ।
 श्री  टी०  के०  चौधरी  नें  कहा  है  कि

 हम  लोगों  के  पास  पूरी  जानकारी  नहीं इस  निगम  के  लिये  विशेष  संयुक्त

 उपसचिव  आदि  के  इतने  पद  निकालें  होती  इसलिये  सरकार  को  कोई  मांग

 गये  हैं  ।  यदि  वह  टिप्पणी  पढ़ें  तो  उन्हें  मालम  प्रस्तुत  करते  समय  तत्सम्बन्धी  आवश्यक

 होगा
 कि

 ये  पद  केवल  विकास  निगम  के  जानकारी  देनी  चाहिये  ।  यह  आश्चर्य
 की

 लिये  नहीं  हैं  ।  इन  का  सम्बन्ध  छोटे  पैमाने  च्युत  है  कि  अधिकारियों  के  लिये  १,२४,०००

 रुपये  की  राशि  खर्चे  की  जाती  है  और  उनके के  योजना  दल  और  दक्षिण  में  काफ़ी

 क्षेत्र  के  सर्वेक्षण  से  भी  काफी  कर्मचारियों  के  लियें  केवल  १६,०००  रुपये

 की  खेती  बढ़ाई  जा  सके  ॥  खर्च  किये  जाते  हैं  ।  हम  इतने  बड़े  अन्तर  के

 अन्त  में  में  गैर  सम्मेलन  सम्बन्धी  मांग  सम्बन्ध  में  जानकारी  चाहते  हैं  ।

 का  उल्लेख करना  चाहता  जो  कि  ६२,०००  विदेशों  में  शिष्ट  मंडल  भेजने  के  लिये

 रुपये  हे  ।  भारत  कई  वर्षों  से  cS] Te  का  सदस्य  2,29,000  रुपये  की  मांग  की  गई  हे  में

 है  और  आजकल  श्री  एल०  के०  झा  इस  यह  जानना  चाहता  कि  इन  शिष्टमण्डलों

 लग  में  जो  कि  जनेवा  में  हो  रहा  के  कौन  कौन  सदस्य  थे  और  क्या  उन्होंने

 देश  का  प्रतिनिधित्व कर  रहे  हैं  ।  यद्यपि  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिये  हैं  या  ताकि
 हम  इस  महत्वपूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा  पत्र  हम  यह  जान  सकें  कि  क्या  सरकारी  रुपये
 के  विभिन्न  उपबन्धों  को  स्वीकार  करते

 से  केवल  कुछ  प्रियजनों  को  विदेश  में  सैर

 तथापि  sae  को  यह  मालूम  नहीं  कि  ये  करने  का  अवसर  तो  नहीं  दिया
 और

 वाकूबद्धतायें क्या  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि
 क्या  इन  बिष्ट  मण्डलों  का  कुछ  लाभ  होता

 गैट  सम्मेलन  के  समाप्त  होने  के  बाद  सदन  में
 है  या  नहीं  ।  जनता  में  यह  प्रवाद  फैल  रहा

 इस
 विषय  पर  नियमित  वाद-विवाद होना  है  कि  सरकार  अपने  प्रिय भाजन  व्यक्तियों

 ताकि  हमें  मालूम  हो  सके  कि  भारत  को  काम  दिलवाने  और  विदेश  में  भेजने  का

 को  इन  से  लाभ  होता  है  या  हानि  ।
 अवसर  ढूंढती रहती  है  ।  अतः  सरकार

 को

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  श्री  टी०  के ०  इस  मिथ्या  भ्रम  को  दूर  करने  के  लिये  एक

 विवरणात्मक  विवरण  प्रस्तुत  करना
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 एस०  एस०

 जिससे  यह  cave  हो  कि  इन  शिष्ट  मंडलों  करने  के  लिये  अपने  अधिकार  में  लेकर

 पर  उचित  ढंग  से  धन  खर्च  किया  गया  पुनः  गैर  सरकारी  व्यक्तियों  को  निजी  लाभ

 और  उन  से  अमुक  लाभ  हुआ  है
 ।

 रूस  में  के  लिये  दे  देगी  i  इस  से  est  बेचैनी  फैल

 रही  है  ।  वाणिज्य  करने  वाले  लोगों  को  भी
 कई  दिष्ट  मण्डल  गये  हें

 ।
 में  जानना  चाहता

 हूं  कि  उन्होंने  वहां  जा  कर  क्या  किया  है  और  विश्वास  नहीं  है  कि  आया  सरकार इस  निगम

 की  सहायता  के  साथ  चलायें  गये  उद्योगों कया  अपना  प्रतिवेदन दिया  हमें  अपने

 निर्वाचन  क्षेत्रों  में  बताना  पड़ता  है  कि  राजस्व
 जब  वे  अपने  पाओं  पर  खड़े  हो

 में  से  एक-एक  पाई  बढ़ी  सोच  विच।र  के  साथ  गैर  सरकारी  व्यक्तियों को  सौंप  देगी  ।

 खर्चें की  जाती  है

 ७५७
 अवकाश-वेतन  अवशेष  वेतन  क्रमों  का  इतिहास  है  ।  हमने  द  में

 आदि  के  लिये  धन  की  मांग  की  जा  रही  हैं  ।
 सुना  है  कि  कतिपय  छोटे  उद्योग  गैर  सरकारी

 क्या  उस  समय  इस  की  कल्पना  नहीं  को  जा  उद्योगपतियों को  सौंप  दिये  गये  ।  यह  भी

 सकती  थी  ?  यदि  कोई  चीज़  किसी  विशेष  सुना  गया  हैं  कि  सोडपुर  शीशा  फैक्टरी  भी

 मांग  के  आधीन
 की

 गई  है  तो  उस  अनुदान  गैर  सरकारी  उद्योग  को  दे  दी  जायगी  ॥

 की  सब  आवश्यक '  वस्तुओं  की  सरकार  को  अनिश्चित  भविष्य  वाले  उद्योग

 होनी  ताकि  हमारे  सामने  पूरा  चित्र  को  आरम्भ  करने  और  फिर  इसके  सफल

 रहे ।  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  इन  अनुदान ों  हो  जाने  पर  इसे  गैर  सरकारी  उद्योग  को

 के  सम्  वध
 में  कोई  समुचित  निर्णय  करने  सौंप  देने  की  क्या  आवश्यकता हैं  ?  आखिर

 के  लिये  पत्र  आवश्यक  बातें  सामने  रखी  हमें  इसका  क्या  लाभ  होगा ?  क्या  आवड़ी

 जानी  चाहियें  ।  संकल्प  में  पारित  समाजवाद  की  यही  रूपरेखा

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 जिस  प्रकार
 है  ?  किसी  चीज़  के  सम्बन्ध  में  पुरी  जानकारी

 यें  विकास  निगम  एक  दूसरे  के  हद  आ  रहे
 न

 रखते  हुये  उस  के  पक्ष  में
 मत

 देना  संधा

 इस  से  यह  जानना  कठिन  हो  जायगा  कि  गलत  है  और  मुझे  इस  पर  आपत्ति  है  ।

 किस  निगम  के  क्या  काम  हैं  ।  औद्योगिक  इस  छोटे  पाद-टिप्पण  में  बहुत  से  उद्योगों

 विकास  निगम  के  कामों  के  बारे  में  कोई  और  अधिक  भूमि  पर  काफी  बीजने  की

 स्पष्ट  धारणा  नहीं  जा  और
 सिफारिशों का  जमघट  किया  गया  है  ।  हमें

 उद्योगपति  को  भी  इसका  स्पष्ट  ज्ञान  नहीं  ज्ञात  नहीं  है  कि  हमें  किस  विषय  में  मत  देना

 है  ।  वाणिज्य  मंत्री  ने  कुछ  उद्योगपतियों
 है  ।  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  है  कि  वह

 को  चर्चा  करने  के  लिये  बुलाया .  परन्तु  इस  ita  का  स्पष्टीकरण करें  कि  औद्योगिक

 हमें  ज्ञात  नहीं  कि  इसका  क्या  परिणाम
 विकास  निगम  इस  अतिरिक्त  अनुदान  के

 होगा  |  लोग  यह  समझते  हैं  कि  सरकार  साथ  क्या  करना  चाहता  है  और  सरकार

 पतियों  का  विश्वास  प्राप्त  करने  के  लिए  इन  उद्योगों  के  अच्छी  तरह  चल  जाने  के  बाद

 सरकारी  निधि  में  से  धन  देना  चाहती  है  ।
 उनको  गैर  सरकारी  उद्योगपतियों  को  सौंप

 बचन  पीठासीन  और  इस  अनुदान  के  द्वारा  अल्प-स्तर

 दूसरा  प्रवाद  यह  है  कि  सरकार  एक  के  उद्योगों  के  विकास की  क्या  योजना  हैं  |

 इन  उद्योगों  को  पक्के  आधार  पर  स्थापित  हमें  मालूम  नहीं  है  कि  फोर्ड  फाउण्डेशन  ने
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 जिस  प्रणाली  पर  छोटे  उद्योगों  को  चलाने
 विशिष्ट  श्रेणियों  के  उद्योगों  को  आरम्भ

 की  सिफारिश  की  वहू  क्या  है  और  इस  का  करने  का  निर्णय  किया  जिन  पर  सरकार

 अनुदान  विद्वेष  से  क्या  सम्बन्ध  हू
 |  का  विद्वेष  अधिकार  जब  कि  अन्य

 श्रेणियों  में  इस  समय  सरकार  हाथ  नहीं

 तीसरी  बात  यह  &  कि  हम  बहुत  बड़ा  डालेगी  |  यदि  संतुलित  विकास  नहीं

 सरकारी  यंत्र  रखने  की  नीति  का  विरोध  at  औद्योगिक  तथा  आर्थिक  ढांचा  हिल

 करते  हैं
 ।

 इसे  रोकना  चाहिये
 ।

 हमें  इतने  जायगा ।  उदाहरण  के  लिए  तारकोल  उद्योग

 अधिक  अधिकारी  रखने  के  लिये  aa  देने  आरम्भ  नहीं  यहां
 को  कहा  जाता  जो  सर्वथा  अनावश्यक  माध्यमिक  और  प्राथमिक  वस्तुयें  तैयार  नहीं

 है  ।  अधिकारियों  के  लिये  तो  वेतन  भत्ते  आदि  होंगी  ।  और  तब  रंगने  सुगन्धि

 के  लिये  इतनी  बड़ी  बड़ी  राशियां  मंजूर  युक्त  वस्तुयें  और  रंग  आदि  उपलब्ध  नहीं

 की  जाती  हैं  और  दूसरी  क्लर्कों  आदि  और  हमें  इन  कार्यों  के  लिये  आयात  की  गई

 के  पद  अस्थायी  रखें  जाते  हैं  ।  इसका  हम  माध्यमिक  तथा  वस्तुओं  पर  आश्रित

 जोरदार  विरोध  करते  हें  ।  इसलिये  में  मंत्री  होना  पड़ेगा  ।  इस  समय  यह  बात  भी  सच

 महोदय  से  इसका  स्पष्ट  उत्तर  चाहती  हूं
 हे  कि  हमारी  आवश्यकतायें ऐसी  हें  कि

 कि  इस  निगम  की  क्या  स्थिति  और  क्या  इस्पात  आदि  मूल  उद्योगों  में  हमारे  कर्मचारी

 हम  सरकारी  निधि  को  गेर  सरकारी  पूरे  होंगे  और  गेर  सरकारी  उद्योग  उन
 पतियों के  लाभ  के  लिए  लगाना  चाहते

 वस्तुओं  के  उत्पादन  का  प्रयत्न  नहीं

 और  इस  निगम  तथा  छोटे  उद्योगों  में  क्या  जिनका  भविष्य  उज्ज्वल  नहीं  हे  ।  उस  अवस्था

 सम्बन्ध  है  ।  यदि  इस  का  बड़े  उद्योगों  की  में  क्या  होगा
 ?

 इसी  काम  के  लिये  जेसा  कि

 स्थापना  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  तो  हम  इसका  मंत्री  महोदय  ने  कहा  यह  निगम  आरम्भ

 विरोध  करते  हैं  ।  क्योंकि  छोटे  उद्योगों  के

 लिये  एक  बोर्ड  पहले  ही  वर्तमान  ह  |
 करने  की  सम्भावना पर  विचार  जिनकी

 ओर  इस  समय  कोई  व्यक्ति  प्रयत्न  नहीं
 श्री  कानूनगो

 :
 भ्रांति  का  कारण  यह

 और  उनकी  उपयोगिता और  लाभ  को
 है  कि  सभा  के  वाद-विवाद स्मरण  नहीं  रखे

 सिद्ध  करे
 ।

 संसद्  की  इच्छाओं  के  अनुसार
 गये  हैं  ।  यह  मांग  इस  निगम  के  लिये  कर्मचारी

 इन  उद्योगों  पर  लगने  वाले  समस्त  व्यय  को
 रखने  और  अन्य  कार्यों  के  सीमित  उद्देश्य

 तक  सीमित  है  ।  किसी  भी  काम  को  करने
 देकर  यह  गेर  सरकारी  उपक्रम  को  सौंप

 दिये  अथवा  यदि  सरकार  चाहे  तो
 के  लिये  कर्मचारियों की  आवश्यकता  होती

 वह  इन्हें  चलाये  ।  मेरा  व्यक्तिगत  विचार
 है  ।  परन्तु  यहां  इस  बात  पर  विचार  करना

 है  कि  ये  कर्मचारी  पर्याप्त हैं  या  नहीं
 यह  है  कि  सरकार  को  इन  सब  बातों  में  पड़ने

 की  आवश्यकता  नहीं  सरकार  को  केवल

 हम  विकास  निगम  के  बिल्कुल  नवीन  औद्योगिक  उत्पाद  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण

 विचार  को  अपना  रहे  जो  देश  के  संतुलित  वस्तुओं  में  ही  हाथ  डालना  चाहिये  ।  में इस

 औद्योगिक  विकास  की  कमी  को  पुरा  करेगा  ।
 के  सम्बन्ध  में  एक  उदारहण  दूंगा

 ।
 मशीन

 हम  जानते  हें  कि  अब  तक  सभी  औद्योगिक  के  पुर्जों  का  उदाहरण  लीजिये  ।  मशीन

 के  पुर्जों  की  खपत  इतनी  नहीं  है  कि  कोई
 छोड़  रखे  थे  ।  किन्तु  सरकार  १९४८ में  गेर  सरकारी  उपक्रम  सब  प्रकार  के  मशीन

 अपनी  नीति  बनाने  के  पश्चात्  कतिपय  के  पुर्जों  के  उत्पादन  में  अधिक  धन  लगायेगा  |
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 में  विचार  करता  ह  कि  इस  प्रकार  का  निगम  सब  निदेशकों के  नहीं  क्योंकि  मुझे

 इस  प्रकार  का  उत्पादन  ताकि  इसकी  ख्याल  नहीं  था  कि  इस  प्रकार  के  पूछे

 मांग  पूरी  की  जा  सके  ।  प्रत्येक  वस्तु  का  प्रचार  जायेंगे  |  परन्तु  यह  बात  पहले  प्रकाशित  हो

 किया  जायगा  और  यह  सभा  जब  चाहे  तब  चुकी  है  और  किसी  अप्रत्यक्ष  रूप  से  समवाय

 सरकार  पर  नियंत्रण  कर  सकती  क्योंकि  में  प्रवेश  करने  का  कोई  उत्पन्न  नहीं

 अन्ततोगत्वा भारत  के  राष्ट्रपति  ही  इस  इस  की  सब  बातें  भारत  के  राजपत्र

 निगम  के  अकेले  अशधारी  हें  और  में  प्रकाशित  हो  चुकी  और  इस  विषय  में

 सभा  जब  यह  चाहे  तब  सरकार  पर  सरकार  के  सभी  संकल्प  भी  प्रकाशित  हो

 नियंत्रण  करने  का  पर्याप्त  अवसर  मिलेगा  |
 चुके  हें  ।  मुझे  स्मरण  है  दिल्ली

 वर्तमान  अनुदान  का  उद्देश्य  केवल
 प्रस  में  यह  सब  बातें  प्रकाशित  हुई  थीं  ।

 सचिवालय  के  कर्मचारी वृन्द तक  सीमित  है  ।
 wal  के  बो  की  पहली  बठक  अभी  हाल  ही

 में  हुई  थी  ।
 इसके  बारे  में  कुछ  सन्देह  प्रकट  किये  गये  हैं

 और  प्रदान  पूछे  गये  हैं  कि  इन  कर्मचारियों

 का  क्या  उपयोग  है  ?  यह  निगम  है  और
 अपने  माननीय  मित्र  श्री  बंसल  के  इस

 TH  के  सम्बन्ध  कि  इस  दौरान  में  क्या  होता
 निगम  अपना  व्यापार  और  इस

 काम  के  लिये  कर्मचारी  रखने  का  क्या  उपयोग  रहा  और  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई

 में  यह  स्वीकार  करता  हुं  कि  प्रगति  बहुत
 है  ।  किन्तु  तथ्य  यह  हैं  कि  यह  निगम  एक

 सार्वजनिक  सीमित  समवाय  के  रूप  में  कम  हुई है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  ऐसे

 पित  किया  जा  चुका  हैं  ।  यह  सार्वजनिक
 उपक्रमों  में  उचित  प्रकार  के  कर्मचारियों को

 एकत्रित  करने  में  अधिक  समय  लग  जाता समवाय  अवश्य  है  किन्तु  यह  गेर  सरकारी

 और  अधिक  सावधानी  से  काम  करना  पड़ता

 हैं  |
 है  ।  उदाहरणार्थ यदि  आप  रसायनिक-उद्योग

 के  लिये  एक  परामर्शदाता चाहते  हैं  तो  उसके
 इस  निगम  द्वारा  भेजे  गये  प्रस्तावों  का

 लिये  आपको  बड़ी  खोज  करनी  पड़ेगी  और

 सरकार  को  परीक्षण  करना  होगा  |  इसके
 उचित  प्रकार  का  व्यक्ति  चुनना  होगा  क्योंकि

 इसके  वर्तमान  संचालन  पर  भी
 उसके  परामर्श  पर  आप  को  करोड़ों रुपये  लगा

 दृष्टि  रखनी  होगी
 और

 सरकार  को  निगम
 देने  होंगे

 ।
 निदेशकों  के  बोझ  की

 द्वारा  भेजे  गये  प्रस्तावों पर  निर्णय  करना

 प्रथम  बैठक  के  बीते  हुए  थोड़े  से  समय
 होगा  ।  इसके  लिये  हमें  कर्मचारियों की  उन्होंने  निगम  को  यह  निदेश  दिया है  कि

 आवश्यकता  है
 |

 हमें  देखना  यह  है  कि  क्या
 विद्वेष  प्रकार  का  परामर्श  देने  वाले

 यह  अधिक  है  या  नहीं  जैसा कि  आप  को
 चोरियों  की  खोज  की  जाये  और  ऐसे  उद्योगों

 पता  हमने  इस  काम  के  लिये  केवल  एक  की  ay  व्यवस्था  के  विषय  में  भी  अध्ययन
 सचिव  ही  रखा  है  ।

 किया  जिनके  विषय  में  वे  कार्य  करना

 श्रीमती  रण  चक्रबर्ती  :  निदेशक  कौन  हैं  चाहते हें  ।

 और  क्या  वे  सरकारी  निदेशक  हैं  ?

 इतन
 ~

 श्री  कानूनगो
 :  सभी  निदेशक  सरकार  डा०  सुरेश  चन्द्र

 द्वारा  नामनिर्देशित हैं  ।  मेरे  पास  इस  समय  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  ही  क्या  हु  ?
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 इस  मांग  में  बिष्ट  मण्डलों  के  बारे  में श्री  कानूनगो  :  वे  जिनके  लिये

 स्वीकृति  मिली  वे  तो  एक  मंत्रालय  के  लिये  प्रद  उठाया  गया  और  इसके  विषय  में

 सुझाव  ऐसा  दिया  गया  है  मानो  हमारे  दिष्ट और  मेंने यह  पहले  ही  समझा  दिया  है
 मण्डल  सारे  संसार  में  केवल  आनन्द  मना  रहे कि  निगम  से  प्राप्त  होने  वाली  प्र स्थापनाओं

 की  सरकार  द्वारा  जांच  की  जाती है  ॥  हों  ।  सुझाव  प्रस्तुत  करने  वाले  सदस्य  के  प्रति

 पुरा  आदर  रखते  हुये  मेंड़ता  देना  चाहता
 डा०  सुरेश  चन्द्र  :  मेरा  विचार  है  सकी

 माननीय  मंत्री  इस  ela  का  ठीक  उत्तर  नद्दी
 हूं  कि  ऐसा  कहना  तो  उन  व्यक्तियों का

 अपमान  करना  हैं  जो  अपने  कार्यों  में  इतना
 दे  सकें हैं  ।

 व्यस्त  होते  हुये  भी  अपना  बहुमूल्य  समय  देते

 श्री  कानूनगो
 :

 मुझे  इस  बात  का  खेद  हैं  |  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  वे

 है  कि  में  डा०  सुरेश  चन्द्र  को  सन्तुष्ट  नहीं  कर  जिन्हें  सरकार  की  ओर  से  निमंत्रण  दिया  जाता

 है  और  जो  इस  निमंत्रण  को  स्वीकार  करते

 के  सभी  सदस्य  सन्तुष्ट  यदि  हम  भोजन  उन्हें  अपने  कार्यों में  अनेकों

 तैयार  करना  चाहते  हैं  तो  उसके  लिये  रसोइया  हानियां  सहनी  पड़ती  हैं  ।  वे  तो  केवल

 रखना ही  होगा  और  उसे  वेतन  देना ही  सेवा  के  भाव  से  ही  यह  निमंत्रण  स्वीकार  करते

 होगा  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  सरकार  के

 साथ  ही  साथ  इस  सभा  को  भी  उन  व्यक्तियों श्रीमती  चक्रवर्ती  :  किन्तु  अत्यधिक

 के  प्रति  कृतज्ञ  होना  चाहिये जो  कि  सरकार
 रसोइये  भोजन  का  नाश  कर  डालते  हैं  ।

 का  निमंत्रण  स्वीकार  करके  शिष्ट  मण्डलों

 श्री  कानूनगो
 :

 में  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  की  सेवा  करने  के  लिये  अपना  बहुमूल्य  समय

 को  आश्वासन  दिलाना  चाहता  हुं  किं  यहां  पर  और  अपनी  afar  लगाते  हैं  ।

 अत्यधिक  रसोइयों  की  कोई  बात  नहीं  है
 ।

 बिष्ट  मण्डलों  के  उद्देश्य  और  परिणामों
 जेसे  कि  भोज  के  लिये  यदि  एक  रसोइये  की

 को  समय  पर  सरकारी  प्रकाशनों  में
 आवश्यकता  हैं  तो  प्लेटें  साफ  करने  वाले  एक

 आदमी  की  भी  आवश्यकता  होती  हैं  ।
 प्रकाशित  किया  जाता  और  सभा  के  वाद

 और  प्रस्तावों  के  दौरान  में  भी  इन
 लिये हम  भी  केवल  एक  सचिव और  थोड़े

 बिष्ट  मण्डलों  के  परिणामों  के  बारे  में  अथवा
 से  आवश्यक  कर्मचारी  रख  रहे  हैं  ।  विपक्ष

 अन्य  बातों  के  विषय  मे  प्रकाश  डाला  जाता
 के  कुछेक  सदस्यों  ने  यह  पूछा  हैं  कि  प्रत्येक

 परन्तु  क्योंकि अत्र  सुझाव  प्रस्तुत  किया
 अधिकारी  के  वेतन  स्पष्टतया  बताये  क्यों  नहीं

 जात े।
 गया  इसलिये गट्टा  के  समान  rte  विशेष

 शिष्ट  मण्डलों  के  विषय  में  विशेष  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  अवश्य आयव्ययक मौजूद  हैं  और  उसकी  बड़ी

 बड़ी  पुस्तकें  आपके  समक्ष  हैं  ।  ये  सभी  प्रकार  विचार  रेगी  ताकि  सभा  इनके  बारे  में  पुरी

 की  नौकरियों  के  विषय  में  व्योरा  देती  हैं  ।  जानकारी  प्राप्त  कर  सके  ।

 लोटे  उद्योगों  के  निगम  के  विषय  में क्योंकि  सभा  के  पास  समय  अधिक  नहीं  हैं

 हम  यह  उचित  नहीं  समझते  कि  इन  मांगों  में  कहने  की  कोई  आवश्यकता नहीं  क्योंकि

 यें  सभी  ar  भी  सम्मिलित किये  जायें  यह  एक  अन्य  मद  के  अधीन  लिया  जा

 क्योंकि  इन्हें  किसी  भी  समय  पर  निर्देशित  रहा  है  ।  में  सभा  को  और  विशेषकर

 किया जा  सकता  हें  के  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग

 हवाले  नहीं  किया  जा  रहा  है
 ।

 ऐसा  कभी  लय  के
 ३१  १९५५

 भी  नहीं  किया  जा  सकता  और  न  ही  सरकार

 ऐसा  करना  चाहती  है
 ।

 निगमों  के  कार्यों
 29,900,000  रुपये  की  अनुपूरक

 के  प्रतिवेदन  सभा  के
 सम्मुख  प्रस्तुत

 किये
 राशि  स्वीकृत की  जाये  ।”

 जायेंगे  ।  में  सभा  को  विश्वास  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि  देश  में
 उद्योग  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 का  संतुलित  विकास  किया  और  इस  अध्यक्ष  महोदय  :  अत्र  हम  मांग  संख्या

 २
 के  विषय  में  चर्चा  करेंगे

 ।

 है
 ।

 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  वें  मित्र  जिनके

 मन  में  सन्देह  वे  जरा  सावधानी  से
 काम  श्री  तुलसीदास  :  मांग  संख्या  २  और

 तो  उनकी  संतुष्टि  होगी  ।
 ४

 को  इकट्ठा  ही  ले  लेना  चाहिये
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  ठीक हे  ।

 थ्रो  बंसल
 :

 जहां  तक  का  सम्बन्ध

 आ

 कानूनगो

 :

 मेरा  gare  है  कि  सभी
 सभा  पटल  पर  रखा  जायगा  ।  अपितु  इसके

 कटौती  wert  को  इकट्ठा
 ही

 ले  लिया

 विषय  में  सभा  में  चर्चा  होनी  चाहिये
 ।

 और
 जाये  ।

 जो  भी  वाकबद्धता ि  की  जायें  सभा  द्वारा  अध्यक्ष  में  मांगें  सभा  के  सामने

 उनका
 अनुमोदन

 होना  चाहिये  ।  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 ors श्री  कानूनों  :  इसका  अवद्य  ध्यान
 मांग  संया  २--उद्योग

 रखा  जायगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  यह

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मांग  संख्या  १  में  के  ३१
 c प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गयें

 चि  १९५५  को  समाप्त
 = n
 हाग

 a
 ए  ।  वे  हैं  कटौती  प्रस्ताव संख्या  ४,  ९,  १०

 और  ५  ॥

 वाले  वर्ष  के  लिये  १,०००  रुपये  की

 अनुपूरक  राशि  स्वीकृत  की  जाय  गी

 श्री  तुलसीदास
 :

 मेरा  निवेदन  है

 मांग  संख्या  s—arfosat
 उद्योग

 कटौती  प्रस्ताव  संख्या  20  को  वापिस  लने

 की  अनुमति दी  जाये
 मंत्रालय

 के
 अघोष

 विविध  मंत्रालय तथा  खर्च

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रस्ताव यह  है  :

 अनुमति  से  प्रस्तावਂ  वापिस  ले  लिया  गया
 |

 वाणिज्य  तथा  var

 अध्यक्ष  अप  में  मांग  संख्या  मंत्रालय के  अधीन  विविध  मंत्रालयों

 १  के  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ४,  ९  और  ५
 और  खर्चों  के  निमित्त ३१

 १९५५ को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष
 को

 सभा  के  मत  के  सिये  प्रस्तुत  करता  हूँ

 ।

 के  लिये  9,900,000  रुपये  की

 कटौती  प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुए
 ।

 अनुपूरक  राशि  स्वीकृत  की

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  जाय  ह
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 निष्क  ती  किये  गये

 ला

 माग  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  रानी

 संख्या

 २.  sftdte  के०  चौधरी  १००  रुपये

 2  श्री  तुलसीदास  १००  रुपये

 ४  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  बागान  जांच  आयोग  १००
 स्प यू

 हल  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  मुझे अध्यक्ष  महोदय  अब  में  मांग  संख्या

 २  तथा
 ४

 और  ये  तीनों  कटौती  प्रस्ताव  आशा  हैं  कि  श्री  इन  उद्योगों को

 सभा  के  सम्मुख  चर्चा  के  लिये  रखता  हूं
 ।  अधिक  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  सरकार

 को  प्रेरित  करने का  प्रयत्न  करेंगे ।
 श्री  टी०  के०  चौधरी :  वैसे  तो  हम  छोटे

 उद्योग  निगम  का  स्वागत  करते  परन्तु  मेरी  थ्री  तुलसीदास  :  सरकार  द्वारा  छोटे

 केवल एक  आपत्ति  है  कि  ऐसे  छोटे  उद्योगों  उद्योग  निगम  बनाये  जाने  का  में  स्वागत

 के  विषय  जो  कि  कुटीर  उद्योगों  से  अलग  करता हूं  ।  परन्तु  में  यह  कहना  चाहता  हूं

 ही  अपना  अस्तित्व  रखते  चर्चा  नहीं  होनी
 कि

 Ge  नोट  में  तो  यह  लिखा  हुआ  हैं  कि

 |  छोटे  उद्योग  तो  अपना  एक  अलग  प्रारम्भ  में  तो  निगम  पर  आने  वाले  सभी

 अस्तित्व  रखते  हैं  और  फोर्ड  फाउण्डेशन  की  खर्चे  सरकार  वहन  करेगी  और  दाद  में  निगम

 सिफ़ारिशों के  आधार  पर  सरकार  ने  उनके  स्वावलम्बी
 बन  परन्तु  मुझे  समझ

 लिये  वहुत  कुछ  किया  भी  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  नहीं  आती  fe  निगम  इतना  रुपया  केसे

 की  सरकार  ने  हाल  ही  में  छोटे  उद्योगों  के  कमायेगा  जिससे वह  सभी  खर्चों को  स्वयं

 वहन  कर  सकेगा  ।  यह  अपने  सभी  खर्चों  के

 मूल्य  सिफारिशें दी  हैं  ।  लिये  स्वावलम्बी कैसे  बन  सकेगा  ?

 मुझे  दूसरी  आपत्ति  इस  बात  की  है  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  weary  में

 पृष्ठ  ६  के  फूट  नोट  पर  दिये  हुये  संकेत  फोड  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  आवश्यक
 फाउण्डेशन  द्वारा  दी  गयी  सिफारिशों  से

 है
 कि

 ये  छोटे  उद्योग  बड़े  उद्योगों  के  अनुपूरक
 कुछ  भिन्न  से  हें  ।  फोर्ड  फाउण्डेशन  ने  यह

 के  रूप  में  काम  करें  और  साथ  ही  साथ  मौलिक

 सिफ़ारिश  दी  थी
 कि

 लघु  उद्योग  निगम  के  वस्तुओं  का  भी  निर्माण  करें  ।  और  निगम ति  श
 होने  लिये  ।  में  से

 इन  वस्तुओं  को  बेच  कर  रुपया  इकट्ठा  कर

 कार्य  हूं  निगम  में  एक  विशेष  वित्त  निकाय  सके  |

 बनाना  जो  कि  छोटे  उद्योगों  को  ऋण  दे  सके  ।

 छोटे  उद्योगों  के  लिये  सभ  से  बड़ी  कठिनाई  आज  छोटे  उद्योगों लिये  सर्वाधिक

 यही है  कि
 उनके  पास

 पर्याप्त  वित्त  भावश्यक  बात  यह  है  कि  उनकी  बिक्री  के

 नहीं  हे  ।  अब  इसमें जो  १०  लाख  रुपये  का  लिये
 विपक्षी

 खोजी  जाये  ।  यदि

 उपबन्ध  रखा  गया  यह  इस  समस्या  को  सरकार  बहुत  कम  दामों  पर  यह  माल  खरीदेगी
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 तो  इससे  छोटे  उद्योगों  को  कोई  विशेष  पर्याप्त  सहायता  करनी  चाहिये  ।  दस  लाख

 हन  प्राप्त न  हो  सकेगा  |  रुपये  से  उनका  काम  नहीं  चल

 क्योंकि  हमें  इन  उद्योगों  के  लिये  सस्ते  कच्चे
 ऋण  और  शिल्पी  सहायता  का  उल्लेख

 में  ह  ।  मुझे  आशा  है  कि  निगम
 माल  के  संभरण  की  व्यवस्था  भी  करनी

 होगी  ।  हम  यह  भी  आशा  करते  हें  कि  उनके इन  वस्तुओं  पर  अधिक  लाभ  उठाने  का  प्रयास
 लिये  शिल्प  प्रशिक्षण  के  लिये  संस्थायें  तथा

 न  करेगा  |  अन्यथा  वह  अपना  कार्य  सफलता

 पूर्वक  ने  कर  सकेगा |
 विपणन  सम्बन्धी  संस्थायें  भी  खोली  जायेंगी

 हमें  यह  ज्ञात  नहीं  है  कि  इस  निगम  का
 इस  निगम  को  यह  व्यवस्था  करनी  होगी  संचालन  किस  प्रकार  होगा  और  यह  कि  क्या

 कि  छोट  उद्योग  कवल  उन्हीं  वस्तुओं  का  ही  यह  तुरन्त  काम  शुरू  कर  देगी  ।

 उत्पादन  न  करें  जिन्हें  बड़े  पैमाने  वाले  उद्योग  प्

 उत्पादित  कर  रहे  अपितु  वे  कुछ  मौलिक
 मांग  संख्या  ४  के  सम्बन्ध  में  "|

 बागा  जांचे  आयोग  के  बारे  में  एक  कटौती
 वस्तुओं  का  उत्पादन  भी  करें  ।  छोटे  उद्योग

 बड़े  उद्योगों  के  साथ  प्रतियोगिता में  सफल  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है  ।  में  इस  आयोग  का

 नहीं  हो  सकते  ।  अतः  उन्हें  बड़े  उद्योगों  के  स्वागत  करती  हूं  ।  यह  चाय  निर्यात  समिति

 की  अपेक्षा  अधिक  अच्छा  सिद्ध  होगा  ।  इसे
 अनुपूरक  के  रूप  में  काम  करना

 और  जिन  वस्तुओं का  उत्पादन  बड़े  उद्योग
 अन्य  प्रश्नों  के  अतिरिक्त  परिव्यय  के  ढांचे

 नहीं  उनका  उत्पादन  करना  चाहिये  |  की  भी  जांच  करनी  विशेष  कर  बड़े

 छोटे  कर्मचारियों  के  पारिश्रमिक  ae
 मुझे  आशा  है  कि  निगम  इन  सभी  erat  को

 ध्यान में  रखेगा  और  छोटे  उद्योगों की  सहायता  ढांचे  की  ।  यह  अत्यन्त  आवश्यक  हे  क्योंकि

 करेगा  |  चाय  बागान  की  स्थिति  ega  दुखदायक  हो

 रही  है  ।  चाय  बागान  में  काम  करने  वालों
 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  :  सभापति

 में  बहुत  अधिक  असन्तोष  फैल  रहा  है  और

 भें  इस  छोटे  उद्योग  निगम  का  स्वागत  करती

 हूँ  जिस  की  ओर  के  धन  के  आवंटन  की  मांग
 a

 हम  जानना  चाहते  &  कि  क्या  बागान

 की  गई  है  ।  किन्तु  मुझे  बहुत  कठिन  प्रतीत  हो  जांच  आयोग  इस  को  भी  हाथ  में  लेगा  ।

 रहा  है  कि  यह  छोटे  उद्योग  बड़े  उद्योगों  की  उसे  अपनी  सिफारिशें  शीघ्यातिशीघ्य प्रस्तुत

 ओर  से  होने  वाली  प्रतिस्पर्धा को  सहन  कर  कर  देनी  चाहियें  ।

 सकें  |  कलकत्ते  में  छोटे  पैमाने  पर  पट्टे  बनाने

 वाले  डाला  इत्यादि  के  मुकाबले
 श्री  मेरा  कार्य  बहुत  सुगम

 हो  गया  है  क्योंकि  सभा  ने  छोटे  उद्योग में  काम  करने  में  बहुत  कठिनाई  अनुभव  कर

 निगम  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  अभिप्राय रहे  हें  ।  यदि  हम  राष्ट्रीय  आय  समिति  के

 देखें  तो  हमें  पता  चलता  हूं  कि  इन  का  पूर्ण  समर्थन  किया  है  ।  में  यह  मानता  हूं

 कि  वर्तमान  मांग  एक  बहुत  ही  सीमित  उद्देश्य उपक्रमों  का  शुद्ध  उत्पाद  ९  से  १०

 करोड़  रुपये  तक  के  मूल्य  का  होता  है
 ॥  के  लिये  है  i  प्रारम्भ  में  यह  निगम  केवल

 इसमें  कुटीर  उद्योग
 भी

 सम्मिलित  हैं  सरकारी  संविदाओं  की  पूति  का  काम  ही

 किया  करेगा  ।  एक  ऐसे  व्यक्ति  के  लिये केवल  दस  लाख  रुपये  की  राशि
 का

 सवाल  हैं  ।  हमें इन  छोटे  उद्योगों  की  जो  केवल  १०  दर्जन  जूते  अथवा  २०  ग्रास
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 इस  समय  हमारे  पास  कोई  भी  प्रशिक्षित

 बात  है  कि  वह  टेंडर  मंगाये  और  प्रस्तुत

 उसकी  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  माल  का  तक  इस  कर्ण  के  लिये  किसी  भी  प्रकार  की

 संभरण  करे  और  aaa के  लिये  कोई  संस्था  नहीं  बनाई  गई  है  ।  जैसा  कि  मेरे

 प्रयत्नशील  |  इस  संगठन  का  यह  काम  मित्र  ने  प्रतिवेदन  से  पढ़ा  इन  लोगों  के

 होगा  कि  वह  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  लिये  उपलब्ध  येह  ऋण  ced  ही  आवश्यक

 के  साथ  संविदाओं  का  सम्पादन  और  सच  तो  यह  है  कि  कई  जगहों  पर

 और  फिर  अन्य  उत्पादकों  को  छोटे  ठेके  दे  लोगों  को  ७९२  प्रतिशत  की  दर  से  कर्जा

 देगा  और  माल  के  संभरण  में  उनकी  लानाਂ  पड़ता  है  ।  इस  प्रकार  की  बातें  होती

 सहायता  करेगा  ।  जेसा  कि  श्री  तुलसी  दास  भी  इसी  लिये  हैं  कि  समुचित  प्रकार  की

 मे  कहा  है  हो  सकता  है  कि  उनका
 ऋण  देने  की  संस्थाओं  को  बनाने का  ATT

 प्रारम्भ  में  लाभ  में  से  पुरा  न  हो  सके  ।  किन्तु  तक  कोई  भी  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है  ।

 यह  कार्य  वास्तव  में  ‘a  न  हानि  के  सभा  की  सहमति  से  सरकार  इस  निगम

 आधार  पर  किया  जायगा  ।  धन  की  प्राप्ति  के  कार्य संचालन को  विस्तार  देने  के  लिये

 और  उसके  उधार  वितरण  के  बीच  के  पाशव  तैयार  किन्तु  व्यक्तिगत  रूप  से  मेरा

 से  खर्चा  निकल  जाने  की  आशा  की  जाती  यह  विचार  &  कि  हमें  इस  aria  में  तत्र

 है  ।  इस  समय  अनुमान यह  लगाया जा  रहा  है

 कि  यह  निगम  लगभग ३  &  ३३  प्रति  शत  आदि  को  चलाने  में

 की दर  से  धन  प्राप्त  करेगा  और  क़रीब ५  काफी  अनुभव  प्राप्त हो  ।  अतएव  में  उन

 प्रतिशत की  दर  से  आगे  उधार  देगा  ।  अतः

 जब  भी  निगम  का  काम  जोरों  पर  इस  विवाद  में  भाग  लिया  हे  और  सरकार

 वह  स्वयं  ही  अपना  खर्चा  पुरा  कर  सकेगा  |  का  सेन किया  है  ।

 तत्र  तक  सरकार  को  इसके  कार्य  संचालन  कें

 लिये  आर्थिक  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।  इसके
 नहीं  तक  बागान  समिति  की  जांचका

 लिये  मांगी  गई  १०  लाख  रुपये  की  पूंजी

 तो  केवल  प्राधिकृत  पूंजी  है  ।  जब  भी  ऋण  कर  चुकी  इसके  निर्देश  पद  बहुत  ही  विषय

 और  में  समझता  हूं  कि  जिस  समिति  को की  आवश्यकता  सरकार  से  उसकी

 मांग  और  की  जायगी  ।  बजाय  इसके
 देश  की  विधि  के  संगत  प्रश्नों  पर

 कि  में  इस  पर  कुछ  में  यह  कहूंगा  कि
 विमर्श  करने  के  लिये  इतनी  व्यापक  शक्तियां

 प्रदान  की  वह  इन  रनों  पर  भी  विचार
 इन  विषयों  में  धन  की  उपलब्धि  की  कोई

 कठिनाई  नहीं--आवश्यकता  बहुत  बड़ी
 करेगी  ।  उन  का  प्रतिवेदन  अपने  ढंग  का

 पहला  प्रतिवेदन  होगा  जिस  से  सरकार  और
 अपितु  कठिनाई  इस  बात  की  है  कि

 इस  सभा  को  एतत्सम्बन्धी नीति  निर्धारित किसी  विशेष  प्रयोजन या  कार्य-संचालन आदि

 के  लिये  ऋण  के  परिमाण  को  आंकने  के  करने  में  सहायता  मिलेंगी  ।  इन  दाब्दों  के

 साथ  में  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  मांगों  को
 निमित्त  हम  किस  स्वरूप

 पारित किया  जाय  ।
 आदि  को  अपनायें

 ।
 हमें  इसका  कोई  भी

 ज्ञान  नहीं
 ।

 इसका  यही  अभिप्राय  हैं  कि  इस  सभापति  कटोती  प्रस्ताव

 प्रकार  की  प्रक्रियाओं  को  चलाने  के  लिये  ——TeqT  ६  और  सख्या  ११--भी  &  +
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 श्री  तुलसीदास
 :

 में  अपने  प्रस्ताव  पर  मांग  संख्या  ११--रक्षा  मंत्रालय

 जोर  नहीं  देता
 महोदय  द्वारा  उक्त  मांग  के

 श्री  टी०  क्०  चौैधरी  में  अपने  प्रस्ताव
 सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  1)

 पर  आग्रह  नहीं  करता  ।
 अतिरिक्त  की  मंजूरी

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  के  समक्ष

 कोई  भी  कटौती  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :

 में  प्रस्ताव करती  हुं

 श्री  कानूनगो
 :

 में  यह  निवेदन  करूं  कि  बई रक्षा  मंत्रालय  के  सम्बन्ध में
 इन  दोनों  प्रस्तावों  को  पहले  हीं  प्रस्तुत  किया

 K4,000  रुपये से  अधिक  राशि

 जा  चुका  अतः  औपचारिक  रूप  से  इन्हें

 वापिस लेना  पड़ेगा  ।
 के अनपुरक  अनुदान  की  मांग  में

 १००
 रुपये  की  कटौती  की  जाये

 पै

 महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव

 संख्या  ६  और  ११  के  वापिस  लिये  जाने  के  में  यह  जानना  चाहूंगी  कि
 जन  एक

 रक्षा  मंत्री  सदा  से  रहा  तो  एक  उप बारे  में  सभा  से  राय  पूछी  गई  और  कटौती

 सभा  की  ऋतुमति  वापिस  एक  wat  एक  निजी  एक

 ard  अफसर  और  अतिरिक्त  फर्नीचर लिये  गये  ।  )

 टाइपराइटर आदि  की  अब  अतिरिक्त

 सभापति  महोदय  :  वे  माननीय  सदस्य  दिखता क्यों  पड़  गयी  ?
 जो  अपने  कटौती  प्रस्तावों  के  बारे  में  अधिक

 न  पहले  ही  बताया करें
 कि

 वे
 श्री  गिडवानी  :  अब  दो  मंत्री

 उन्हें  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहते  बल्कि  उन  नाम  लेना  अच्छा  होगा |  जय  डा०

 पर  बोलना  चाहते  हें
 ।

 इस  से  कठिनाई  दूर  काटजू  रक्षा  मंत्री  बनें  तो  में  ने  समझा  कि  श्री

 हो  जायगी  ।  त्यागी  को  मुक्त  कर  दिया  जायेगा  ।  बाद

 में  पता  चला  कि  उनको  समाज  कल्याण
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  चर्चा  छेड़ने  के

 लियें  कटौती  प्रस्ताव  उचित  रूप  से  रखे  जाने
 मंत्रालय  सौंपा  जायेगा  |  अतः  में  पूछता हूं

 कि  क्या  दो  रक्षा  मंत्री  आवश्यक  या  श्री
 चाहिये  ।

 त्यागी  को  कुछ  और  कीम  दिया  जायेगा
 ?

 सभापति  महोदय  :  यह  तो  प्रक्रिया  की

 बात है  ।  सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का

 मांग  स्वीकृत  सुझाव रक्षा  मंत्रालय  मंत्रिमंडल  शीर्ष

 के  अन्तर्गत  आयेगा |
 सांग  संख्या

 रुपये |  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  दोनों  मंत्री  एक

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  का  संशोधन  सभा  ही  गद्दी  एक  ही  कुरसी  पर  नहीं  बैठ

 इसीलिये  अतिरिक्त  व्यय  की  मांग  की  जा की  aqua  से  वापस  लिया  गया  |

 मांग  स्वीकृत हुई  रही  है  ।  विभागों  के  लिये  पहलें  ही  बहुत

 सा  काम  दुहरा होता  हैं मांग  संस्था  v—atfosy  तथा  उद्योग

 मंत्रालय  के
 2».

 श्री  कानूनगो
 :

 आपकी  अनुपस्थिति

 व्यय--  रुपये  |
 में  इस  प्रदान  का  उत्तर  दिया

 जा
 चुका  है

 ।
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 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  तो  मुझे  खेद
 है

 ।
 भारतीय

 नौ
 सेना  में

 २३
 निदेशक

 और

 पर  में  बड़ा  अनुगृहीत  यदि  मुझे  बता  पांच  पदाधिकारी  हैं  और  उनको

 दिया  जाये  कि  वास्तविक  वेतन  प्रमाप
 न  शिकायत  थी  कि  मंत्रालय  में  पदाधिकारियों

 बताकर  सामान्य  वेतन-प्रमाण  लिखना  क्यों
 की  कमी  होने  के  कारण  उनके  काम  में  देरी

 अच्छा समझा  जाता  है  ।  होती  है
 ।

 यह  दिक्कत  उचित  प्रतीत  हुई

 सभापति
 और  एक  अवर  एक  सुपरिंटेंडेंट

 रक्षा  मंत्री

 और  एक  सेक्शन  अफसर  नियुक्त  किये
 रक्षा  मंत्री  के  रूप  में  जहां  तक  मेरा  गय

 ~

 सम्बन्ध  में  केवल  निजी  सचिव  के  स्थान
 जहां तक  अन्य  छोटे-मोटे  व्ययों  का

 के  लिये  उत्तरदायी  हूं
 ।

 मेरी  नियुक्ति  के

 पहलें  यह  पद  प्रधान  मंत्री  के  पास  था  और
 प्रदर  बात  यह  हे  कि  ज  एक  मंत्री  दूसरा

 उनके  पास  अपना  निजी  सचिव  है  ।  मुझे
 कार्य  संभालता  होते  जिस  मंत्रालय का  वह

 प्रभारी  होता  AT  आदि  ले  लेता  है  और
 यह  स्थान  मिला  तत्र  रक्षा  मंत्री  कोई

 भेजें  आदि  देने  का  काम  नये  मंत्रालय  का
 निजी  सचिव  न  था  अतः  एक  व्यक्ति  को

 होता  हैं  ।  अतः  मेरी  चली  गयी  और
 नियुक्त किया  गया

 रक्षा  मंत्रालय  को  कुछ  फर्नीचर  और  एक

 अतिरिक्त  टेलीफोन  आदि  ar  wast  करना

 आदि  का  aria  इसका  रक्षा  मंत्री  से  पड़ा  ।  मेरे  माननीय  मित्र  रक्षा  संगठन  मंत्री

 कोई  सम्बन्ध  नही ंहै
 ।  इनकी  नियुक्ति  दूसरे

 अपने  पुराने  स्थान  पर  हें  ।  यह  याद  रखें

 कामों  .  लिये की  गयी  थी  ।  उपसचिव  कि  प्रश्न-काल  को  छोड़  कर  रक्षा  मंत्रालय

 विशेष  प्रकाश  में  नहीं  आता
 ।

 पर  उसे  बहुत का  चार  महीने  के  बनाया  गया

 था  और  सेनिक  भूमि  और  छावनियों  के
 काम  करना  पड़ता  हैं  और  जम  श्री  त्यागी

 निदेशक के  काम  की  जांच  उसे  सरल
 रक्षा  संगठन  मंत्री  प्रधान  मंत्री  रक्षा

 मंत्री  थे  ।  यह  निर्णय  प्रधान  मंत्री को  करना
 करने  और  संगठित  करने  के  लिये  और

 नियों  के  ar  में  भारत  सरकार  की  नीति  है  कि
 क्या  कुछ  और  समायोजन  करना

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  और  सैनिक  भूमि  होगा  वहू  अलग  दात  है  ।  पर  जहां  तक

 और  छावनियों  के  प्रयास  में  इन  छोटे  से  अनुपूरक  व्ययों का  सम्बन्ध  है

 सुधार  करने  के  लिये  एक  उपसचिव  को
 ये  अनिवार्य  व्यय  हें  और

 मुझे  आशा  सभा

 इसका  अनुमोदन करेगी  | विशेष  कार्य  पदाधिकारी  के  रूप  में  नियुक्त

 किया  गया  था  ।  यह  स्थान  ११  १९५४  प्रधान  मंत्री  तथा  वैसे  शिक

 को  बनाया  गया  और  १२  १९५४  जवाहरलाल  :  माननीय  सदस्य

 श्री  गिडवानी  ने  प्रेस  की  az  प्रकार  की को  समाप्त  हो  wi  निदेशक

 निवृत्त  हो  गया  और  विशेष  कार्य
 भविष्यवाणियों  का  उल्लेख  किया  ।  में  उन्हें

 कारी  का  कृत्य  समाप्त  हो  गया  |  सलाह  दूंगा  कि  प्रेस  में  निरन्तर  चलने  वाली

 इन  भविष्यवाणियों  की  ओर  विशेष  ध्यान

 3  म०  पृ०
 न  दिया  करें  कि  कौन  मंत्री  उसे  क्या

 जहां  तक  अवर  सचिव  आदि  के  पदों
 विभाग  आदि  आदि  ।

 का  सम्बन्ध  भारतीय  नौसेना  के  विस्तार  रक्षा  मंत्रालय  के  बारे  में  जैसा  मेरे  साथी

 के  कारण  मंत्रालय  में  काम  बहुत  बढ़  गया
 डा०  काटजू  नें  बताया  रक्षा  मंत्रालय  के  काम
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 Hm  १९५५  ग्रनु पूरक  झ्रनदानों  की  माग  ६१८

 जवाहरलाल

 का  परिमाण  इस  सदन  के  बहुत  से  सदस्य

 समझते  नहीं  कुछ  तो  निःसन्देह  समझते  में  सदैव  गतिहीन  होने  की  प्रवृत्ति  होती  है  ।

 हैं  ।  यह  विद्या  संगठन  है
 ।

 जैसा  सदन  को  यह  देखना  हम  स्  का  काम  हैं  कि  वह

 पता  है  बहुत  बड़ी  राशि  बजट  का  लगभग
 Wo

 हीन  न  होने  पाये  ।  हमें  बड़े
 पैमाने

 पर  श्रम

 प्रति  दत  रक्षा  के  ऊपर  व्यय  होता  है  |  विशेषतः  समस्याओं को  निपटाना  पड़ता  है  क्योंकि यह

 पिछले  कई  वर्षों  में  बड़े  बड़े  और  पनपने  वाले  काम  देने  वालों  का  एक  बड़ा  मंत्रालय  है  |

 कई  नये  उद्योग--रक्षा  सम्बन्धी  उद्योग  आदि  इसलिये  में  ने  रक्षा  संस्थानों  में

 खोले  गये  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  हमें  अनावश्यक  पनपने  वालें  विशाल  उद्योगों  की  दृष्टि  में

 राशि  अतिरिक्त  कर्मचारियों के  ऊपर  व्यय  यह  सोचा  है  कि  श्री  त्यागी  की  सेवायें  हमारे

 नहीं  करनी  वस्तुतः  रक्षा  में  थोड़े  लिये  विशेष  रूप  से  उपयोगी  होंगी  ।  उनका

 से  व्यक्तियों  से  व्यय  की  बचत  या  aa  का  अनुभव  और  इन  संस्थानों  में  काम  करने

 सम्बन्ध  नहीं  बल्कि  इस  बात  से  है  कि  वाले  व्यक्तियों के  साथ  व्यवहार  करने  का

 उसका  प्रबन्ध  कसे  होता  हे  ।  उदारहणतः  उनका  तरीक़ा--यह सब  बड़ा  सहायक

 एक  गलत  क़दम  या  थोड़ी  सी  ढील  से  एक  होगा  और  इसीलिये  में  ने  उनसे
 विशेषतः

 बड़े  उपक्रम  में  कुछ  लाख  रुपयों  का  घाटा  इन  संस्थानों  और  अन्य  बातों  को  संभालने

 का  अनुरोध किया  ह  ।  हम  बड़े-बड़े कय  भी हो  सकता  है  और  एक  सही  तरीक़  से  उसे

 बचाया  जा  सकता  है  ।  मेरे  साथी  श्री  त्यागी  कर  रहे  हैं  ।  हमें  आशा  है  कि  बहुत  जल्दी

 ने  पिछलें  लगभग  एक-दो  वर्षों  हम  ये  सब  चाहे  विमान  हों  या  और

 ठीक  समय  पता  नहीं--निकट से  जांच  करके  स्वयं  बनाने  लगेंगे  और  विदेश  में  खरीद

 लगभग  एक  करोड़  रुपयों  की  बचत  कर  दिखाई  करने  न  जायेंगे  ।  इन  सब  बातों  को  बहुत

 है  ।  देखभाल  की  जरूरत  है  ।  होशियार  व्यक्ति

 श्री  त्यागी  :  छः  करोड़  रुपये  |  और  होशियारी  से  उठाया  गया  क़दम  लाखों

 श्री  जवाहरलाल वह  करोड़  रुपयों  की  बचत  कर  सकते  जब  कि  हमें

 रुपये  कहते  हैं  ।  तो  बचत  के  दो  तरीक़े  हैं
 ।  व्यक्ति  विशेष  के  ऊपर  बहुत  थोड़ा  व्यय

 एक  तो  कुछ  ऐसा  काम  करना  है  जिससे  करना  पड़ता  हैं  ।

 बचत  दूसरे  उस  काम  को  बचत पूर्ण  कठौती  प्रस्ताव  सभा  की  अनुमति  से
 रीति  से  करना  हैं  ।  बात  यह  है  कि  इन  सबर  वापस  लिया  गया  |

 के  for  बड़ी  भारी  जांच  पड़ताल  की  जरूरत
 मांग  a  कृत  हुई

 है  ।  में  कोई  तुलना  नहीं  करना

 पर  जहां  तक  रक्षा  सेवाओं  का  सम्बन्ध
 मांग  संख्या  ११--रक्षा

 वे  सक्षम  दक्ष  हें  और  योग्य  हें  ।  उनमें  ५५,०००  रुपये  |

 बीच  के  और  नीचे  दर्जे  के  पदाधिकारी
 मांग  संख्या  R3—a  दैनिक  काय

 और  वे  किसी  दूसरे  देश  के  किसी  भी

 व्यक्ति  से  तुलना  में  खड़े  हो  सकते  हैं  ।  वे  सभापति  महोदय  द्वारा  निम्न  मांग

 अपना  काम  पुर्वक  करते  हैं  और
 प्रस्तुत  की

 रक्षा  मंत्रालय  सक्षम  मंत्रालय  है  ।  इसका  मांग  संख्या  २३--वैदेशिक

 अर्थ  यह  नहीं
 कि

 इतने  बड़े  संगठन  में  कोई  ३०,६७,०००  रुपये  |
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 निम्न  सदस्यों  द्वारा  निम्न  आधार  पर  निम्न  कटौती  TGA  किये  गये

 :

 ————

 सदस्य  कटौती  आधार

 ace

 १.  श्री  टी०  के ०  चौधरी  सुडान  और  स्पेन  में  नये  १००  रुपये

 Farrar गर्ग  खोलने  की

 २.  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  राजंदूतावासों  में  व्यक्तियों की  नियुक्ति  १००  रुपये

 ३.  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  अपहृत  पुरुषों  और  बच्चों  को  खोजने  १००  रुपयें

 के  संगठन  की  चालू  रखनें  की

 यकता  ॥

 (aarafr  महोदय  हार  मांग  संख्या  २३  माननीय  प्रधान  मंत्री  इस  बारे  में  भारत  की

 और  उस  पर  उक्त  ३  कटौती  प्रस्ताव  सभा  भावी  नीति  स्पष्ट  कर  दें  ।  बजट  के  पत्रों  में

 में  प्रस्तुत किये  गये  1)  दी  गयी  पाद  टिप्पणी  का  स्पष्टीकरण काफी

 नहीं है  ।
 श्री  टी०  क  चौधरी  सरकार  ने  हनोई

 ऐसा  प्रतीत  होता  कि  स्थिति
 लाओस  और

 स्पेन

 बहुत  अस्थिर  अतः  यह  उठता  है
 में  नियोजन  खोलने  का  निश्चय  किया  है  |

 कि  क्या  हम  किसी  घटना  विशेष  के  होने
 मुझे  खासतौर  और  मस्कत  के  बारे  में  कुछ

 की  प्रतीक्षा कर  रहे  और  उस  के  ्
 नहीं  कहना  पर  दूसरे  नियोजनों  के

 बारे

 ही  अपनी  नीति  की  निर्धारित  करेंगे  ।  हम
 में  मुझे  यह  पूछना  है  कि  कया  इसके  बाद

 एक  frat  वक्तव्य  चाहते  हें  कि  सरकार
 नियमित  इनको  राजनीतिक मान्यता  दी

 जायगी  ?  जेनेवा  सम्मेलन  के  बाद  से
 किस  प्रकार  का  संम्पक  स्थापित  करना  चाहती

 है  ।

 feat  और  लाओस  के  स्तर  के  बारे  में  लोगों

 को  भ्रम  रहा  है  ।  उत्तर  वीतनाम  राज्य  में  यही  प्रश्न  स्पेन  में  खोले  जाने  वाले

 मिशन  के  सम्बन्ध  में  है  भी  पूछा  जा  सकता
 वीत मिन्ह  का  शासन  है  और  दक्षिण  विएतनाम

 की  स्थिति  अनिश्चित  है  ।  पर  लाओस  और
 हू  ।  मुझे  यह  जान  कर  प्रसन्नता  होगी  कि

 कम्बोडिया  फ्रांसीसी  संघ  के  अंग  हें
 ।

 फ्रांस
 हमारे  frat  की  वहां  स्थापना  स्पेन  की

 हरको  सरकार  को  मान्यता  देने  की  भूमिका
 के  भूतपूर्व मंत्री  मेंडेल  फ्रांस ने  भी  कहा  था

 कि  जेनेवा  सम्मेलन  से  उसके  स्तर  में  अन्तर
 नहीं

 हैं

 नहीं  पड़ा  है  ।  ये  राज्य  स्वतन्त्र  राज्य  नहीं
 श्री  एस०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  अब  तक

 हैं  ।  उनका  स्तर  स्पष्ट  नहीं  है  ।  कोलम्बो  विदेशों  में  स्थित  हमारे  मिशनों  के  अध्यक्षों

 शक्तियों  द्वारा  उनको  मान्यता  देने  का  की  नियुक्ति  प्रधान  मंत्री  अथवा

 भी  चल  रहा  है  ।  इन  राज्यों  ने  भारत  द्वारा  कार्य  मंत्री  का  ही  विशिष्ट  अधिकार  रहा  हैं
 |

 मान्यता  की  मांग  की  है
 ।
 में  चाहूंगा

 कि  सभी  नियुक्तियां  उनके  एकमात्र  स्वविवेक
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 एम०  एस०

 के  आधार  पर  ही  की  गई  हैं  ।  सभा  को  यह  जहां  तक  खारतूम  का

 ज्ञात  नहीं  है  कि  क्या  राजदूतों  तथा  अन्य  है  स्वयं  विवरणात्मक  टिप्पणी में  ही  कहा

 गया  है  कि  उक्त  देवा  में  हो  रहे  संविधानिक मंत्रियों  की  नियुक्तियां  किसी  निश्चित  आधार

 पर  की  जाती  हैं  ।  परिवर्तनों  के  कारण  ही  सम्पर्क  पदाधिकारी

 को  खारतूम  में  रखा  जा  रहा  है  ।  वहां  अभी
 सभापति  महोदय  :  यह  एक  सामान्य

 wet  है  और  आयव्ययक  सम्बन्धी  चर्चा  के
 संविधानिक  परिवर्तन  हो  रहे  हैं  और  हमें

 समय  इसे  उठाना  अधिक  उपयुक्त  रहेगा
 |

 ज्ञात  नहीं  कि  सुडान  की  भविष्य  में  परिस्थिति

 क्या  रहेगी  |  ऐसी  अवस्था  में  वहां  मिशन
 यदि  माननीय  सदस्य  को  इस  नियुक्ति  विशेष

 के  प्रति  कुछ  कहना  हो  तो  वह  कह  सकते  हैं
 |  स्थापित  करना  निश्चय  ही  समय  से  पूर्व

 क  की  होगी  ।

 श्री  एम०  Yao  गुरु पाद स्वामी
 :  में

 सूडान  तथा  मैड्रिड  में  खोलें  जाने

 are  नये  मिशनों  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  कर
 स्पेन  में  मिशन  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध

 में  विवरणात्मक  टिप्पणी  में  दिया  ह्  कि

 रहा  हूं  और  अपनी  आलोचना  में  में  इन
 आईबेरियन  प्रायद्वीप  में  भारत  का  कोई  न

 देशों  में  मिशन  स्थापित  करनें  की  प्रस्थापना
 कोई  प्रतिनिधित्व होना  ही  चाहिये  ।  हमें

 का  विरोध करता  हूं  ।
 ज्ञात  हैं  कि  स्पेन  राजनैतिक  व्यवस्था

 मेरे  मित्र  ने  अभी  कहा  कि  इंडोचीन
 aga  सन्तोषजनक नहीं  है  और  में  अपने

 के  तीन  राज्यों  में  मिशन  स्थापित  करना
 मित्र  की  इस  बात  से  सहमत  हुं

 कि
 स्पेन  का

 समय  से  बहुत  पूर्व  की  वात  है  क्योंकि  इंडोचीन  राष्ट्रपति  एक  तानाशाह  है  ।  वहां  मिशन
 की  स्थिति  में  अभी  स्थायित्व  नहीं  आया  स्थापित  करने  का  यह  आश्रय  नहीं  होगा

 कि  हम  तानाशाही  को  पसन्द  करते  हैं  या

 श्री  टी०  Fo  चौधरी  में  ने  यह  नहीं  उसका  स्वागत  करते  हैं  ?  अतः  आजਂ  जैसी

 कहा  था  कि  इन  मिशनों  को  स्थापित  करना  fara  स्थिति  में  हमारे  लिये  उस  देश  में  कोई

 समय  से  पूर्व  की  बात  है
 ।

 में  चाहता  मिशन  स्थापित  करना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 हूं  कि  वहां  मिशन  स्थापित  किये  जायें
 ।  मेरा

 प्रशन  तो  केवल  यह  था  कि  क्या  मिशनों  की
 जहां  तक  इन  मिशनों  में  की  जाने  वाली

 स्थापना  मान्यता  देने  की  भूमिका  होगी  ।

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 :  उन्होंने  हैं  जिन  से  ज्ञात  होता  है  कि  यह  नियुक्तियां

 क्या  कहा  है  इस  पर  में  TH  नहीं  करना  साधारणतया प्रधान  मंत्री  अपने

 चाहता  हूं  परन्तु  उनके  भाषण  का
 आशय  स्वविवेक  के  आधार  पर  की  जाती  हें  और

 प्रायः  सभी  स्थानों  पर  भारतीय  विदेशी यही  था  कि  क्या  इन  मिशनों  का  स्थापित

 किया  जाना  वांछनीय  होगा  ।  में  उन्हीं  के  सेवा  के  अफसर  नियुक्त  किये  जाते  हैं
 ।

 जनिक  जीवन  के  क्षेत्र  में  कार्य  करने  वालें दृष्टिकोण का  समर्थन  कर  रहा  इंडोचीन

 की  स्थिति  में  अभी  स्थायित्व  नहीं  आया  हैँ  लोगों  को  कोई  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व नहीं

 इसलिये  इंडोचीन  के  अंगभूत  राज्यों  में  मिशन  दिया  गया  है  ।  जो  भी  नियुक्तियां की  गई

 स्थापित करना  समय  से  बहुत  पहले  की  बात  हैं उन  में  सार्वजनिक जीवन  से  सम्बन्ध  रखनें

 होगी  ।  वाले  किसी  ब्यक्ति  को  नहीं  रखा  गया  हैं  ।



 ६२३  १९५४-५५  के  लिये  १  मैचों  १६५५  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  ERY

 में
 अब

 दूसरे  कटौती  प्रस्ताव  को  लेता
 श्री  जवाहरलाल ि» ए 1हरु  मेरे  पूर्व  वक्ता

 जो  अपहृत  महिलाओं  की  ga:  प्राप्ति  ने  अपहृत  महिलाओं की  पुनः  प्राप्ति  सम्बन्धी

 करने  वाले  संगठन  के  सम्बन्ध  में  है  ।  मेरा  केन्द्रीय  संगठन  के  विषय  में  कहा  है  जिसे

 आशय  केन्द्रीय  पुनः  प्राप्ति संगठन  से  हैं  ।  में  पहले  लेना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कुछ  उदा

 इसके  लिये  जितने  व्यय  की  प्रस्थापना  की  हरण  भी  दिये  &  किन्तु  में  उनके  बारे  में

 गई  है  वह  अनुचित  है  ।  विवरणात्मक टिप्पणी  नहीं  जानता  हूं  ।  यदि  वह  किसी  घटना

 में  जो  स्पष्टीकरण  दिया  गया  है  उस  से  इस  विशेष  का  विवरण  मझे  बतायें  तो  में  बड़ा

 व्यय  की  आवश्यकता  सिद्ध  नहीं  होती  हूं  ।  आभार  ख  और  उस  की  जांच  करूंगा

 बड़े  खेद  का  विषय  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  क्योंकि  हमारी  यह  निश्चित  नीति  है  कि

 इस  मांग  विद्वेष  के  सम्बन्ध  में  हम  को  पर्याप्त  किसी  भी  स्त्री  को  उस  की  स्पष्ट  सम्मति  के

 आंकड़े  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  विरुद्ध  बाहर  न  भेजा  जाय

 अन्त म  निवेदन करना  चाहता  हूं  जहां  तक  संगठन  को  रखने  का

 हूं  और  जिस  के  व्यय  के  विषय  में कि  प्रशासन  सम्बन्धी  व्यय  बहुत  बढ़  गया  है

 और  मेरा  विचार  है  कि  यदि  माननीय  मंत्री  नीय  सदस्य  ने  अभी  कहा  मेरी  यही  धारणा

 द्वारा  थोड़ी  सी  भी  सावधानी  बर्ती  गई  तो  हूं  कि  वह  एक  संगठन  महत्वपूर्ण  हैं  और

 जबर  हम  यह  निश्चय  करते  हें  कि  उस  का  होना व्यय  में  वहुत  कमी  हो  जायेगी  |

 आवश्यक  हैं  तो  उस  के  व्यय  का  प्रबन्ध  करना
 श्री  ato  जो०  देशपांडे  :  मुझे  भी  हमारे  लिये  आवश्यक  है  |

 केवल  एक  दो  बातें  ही  कहनी  हें  ।  पहली
 यह  एक  दूसरी  दात  है  कि  उस  के

 बात  तो  मांग  संख्या  २३  के  विषय  में  है

 विश्क  सिद्ध  होने  पर  उसे  बन्द  करने  के  प्रदान जिस  में  स्वागत  व्यय  के  &, 20,000 aqat रुपयों

 का  वर्णन  है  जो  चीन  के  प्रधान  मंत्री  तथा  पर  विचार  किया  जाय  किन्तु  अभी  जत्र  वह

 चल  रहा  है  तो  उसका  प्रबन्ध  करना  ही  हैं  ।
 यूगोस्लाविया के  राष्ट्रपति  के  भारत  आने

 पर
 उनके  स्वागत  में  व्यय  हुये  ।  में  नहीं  चाहता

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  जब्र  मूल  बजट

 कि
 अतिथियों  पर  इतना  अधिक  व्यय  किया  रखा  गया  था  तत्र  आपने  कहा  था  कि  इसे

 जाय |

 अब
 आप  अनुपूरक  अनुदान  क्यों  प्रस्तुत

 दूसरी  बात  मझे  श्री  गरुपादस्वामी के
 कर  रहे हें  ?

 ae  के  विरोध  में  कहनी  है  ।  उन्होंने  कहा  है
 श्री  जवाहरलाल  क्योंकि  हम

 कि  अपह्त  महिलाओं  की  प्राप्ति  के  केन्द्रीय

 संगठन  को  अभी  बनाये  रखा  जाना  चाहिये
 समझते  हैं  कि  इसे  अभी  कायम  रखना

 आवश्यक क्योंकि  यह  अच्छा
 किन्तु  में  समझता  हूं  कि  यह  संगठन  कोई

 प्रशंसनीय  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  बल्कि
 न  कर  रहा  हे  ।  उसके  अनेक  वर्षों के

 भारतीय  महिलाओं  के  साथ  अन्याय  किया  परिश्रम  से  अनेक  अपहृत  महिलायें  पुन

 प्राप्त कर  ली  गई  हें  ।  पाकिस्तान में  यह
 जा  रहा  हैं

 ।
 हमारे  सामने  ऐसे  अनेक  उदारहण

 आय  ह  ।
 अतः  में  एक  बार  प्रधान  मंत्री  से

 पुनः  प्राप्ति  काम  कुछ  और  ब्व्ढ़  गया  है  ।

 पुनः  निवेदन  करता  हूं  कि  अब  इस  संगठन  संगठन  के  विषय  में  हमारी  जो
 को  बन्द  कर  दिया  जाय  1

 नीति  हे  उस  पर  हम  विचार  करने  को  तैयार
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 जवाहरलाल

 जहां  तक  अधिनियम  का  yea  हे  उस  की  कर  रहे  हूं
 ।

 वास्तव  में  बात  यह  है  कि  कुछ

 अवधि  तीन  चार  महीने  में  समाप्त  हो  जायगी  ।  महत्वपूर्ण  दूतावासों  को  छोड़  जहां  हम

 जब  तक  कि  वह  लाग  उस  पर  व्यय  करना  सार्वजनिक  कार्यकर्ताओं  को  fae  करते

 आवश्यक  हे  ।  हम  भविष्य  में  इस  प्रइन  पर  अन्य  स्थानों  पर  ऐसे  कार्यों  के  लिये

 अवद्य  ध्यान  देंगे  कि  इसे  क़ायम रखा  जाय  विशेषरूप  से  प्रशिक्षित  हमारी  सेवा  के

 या  नही ं।  सदस्यों  को  ही  fara  जाता

 सभा को  यह  तैनात ही  हैकि
 अब  में  नियुक्तियों के  विषय  में  कुछ

 राजनयिक  प्रतिनिधित्व एक  विशेष  प्राविधिक
 कहता  हुं  ।  जहां  तक  वैदेशिक  सेवाओं  में

 नियुक्तियों का  सम्बन्ध  है  वे  वैदेशिक  सेवा
 कार्य  हैं  जिस  में  सार्वजनिक  कार्यकर्ता  के

 सामान्य ज्ञान  से  ही  काम  नहीं  चलता  हैं
 से  ही  की  जाती  है  ।  वैदेशिक  सेवा  एक  विशेष

 बल्कि  विदेशी  भाषाओं  के  ज्ञान  के  साथ  साथ
 रूप  से  प्रशिक्षित किये  गये  व्यक्तियों का

 समह  ह  ।  इन  व्यक्तियों  को  सार्वजनिक
 ऐसे  कार्यों  के  कार्यकरण  के  प्राविधिक  ज्ञान

 को  आवश़्यकता भी  होती  है  ।  में  यह  नहीं
 परीक्षा के  अनन्तर  भर्ती  किया  जाता  है

 कहता  कि  हमारे  दूतावासों  के  सभी  कर्मचारी
 भौर  उसके  ्  हम  उन्हें  ढाई  वर्ष तक

 विशेष  प्रशिक्षण देते  हैं  ।  यह  प्रशिक्षण कुछ
 विदेशी  भाषाओं  में  पारंगत  किन्तु  उदारहण

 के  लिये  यदि  आप  चीन  अथवा  मास्को  में
 तो  भारत  में  और  कुछ  बाहर  दिया  जाता  है

 स्थित  हमारे  दूतावासों  में  जायें  तो  आप और  इस  में  विदेशी  भाषाओं  के  अध्ययन

 का  काय  भी  सम्मिलित है  |
 उन  में  दो  चार  व्यक्तियों को  वहां  की  भाषायें

 भली  प्रकार  से  बोलते  हुये  पायेंगे  ।  यह  ठीक

 हे  कि  हमारे नेता  एकदम से  ही  विदेशी राजनयिक  प्रतिनिधित्व  के  उद्देश्य  से

 ही  हम  ने  इस  सेवा  का  निर्माण  किया  हैं  ।  भाषायें  बोलना  नहीं  सीख  सकते  फिर

 उसी  के  बारे  A  माननीय  सदस्य  कहते  हूं  भी  हमें  इन  सब  ष्  पर  ध्यान  देना  पड़ता

 कि  उस  में  भर्ती  जनता  में  से  की  जाय  ।  वैसे  ह

 तो  हम  ने  समय  समय  पर  अनेक  सार्वजनिक

 कार्यकर्ताओं को  उस  में  स्थान  दिये  उन  जहां  तक  प्रधान  मंत्री  अथवा

 में  से  अधिकांश  व्यक्ति  वैदेशिक  सेवा  के  कार्य  मंत्री  द्वारा  की  गयी  सीधी  नियुक्तियों

 सदस्य  इस  लिये  मान  लियें  जाते  हैं  कि  वे  का  सम्बन्ध  तो  वे  अधिकतर  यदि  उनका

 रीत्यानसार सदस्य  न  होने  पर  भी  वैदेशिक  विषय  स्थानांतरण अथवा  पदोन्नति  होता

 सेवा  में  एक  पद  से  दूसरे  पद  पर  कार्य  करते  वैदेशिक  सेवा  द्वारा  की  जाती  हूं
 ।

 रहे  निरन्तर  अनुभव  का  होना  भी  यह  एक  सरकारी  ate  है  और  ऐसे  कायें

 सम्पादन  के  उपरान्त  प्रभारी  मंत्री  के  पास aap  है  ।  उस  में  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये कि

 वह  सार्वजनिक am  कुछ  दिनों  के  लिये  अनुमोदन  के  लियें  भेजे  जाते  हैं
 ।

 यदि  किसी

 अथवा  एकाध  ay  के  लिये  बाहर  चला  मिद्वान  विशेष  में  किसी  नियुक्ति  विशेष  का

 जाय  ।  इस  प्रकार  हमारी  सेवा  में  ऐसे  अनेक  met  होता  है  तो  उस  पर  पृथक्  रूप  से  विचार

 सार्वजनिक  कार्यकर्ता  fear  हैं  जो  कि  किया  जाता  है  ।  अन्य  साधारण  नियुक्तियों

 के  सम्बन्ध  में  प्रभारी  मंत्री  अधिक  ध्यान  न
 पहलें  सार्वजनिक  कार्य  करते  थे  और  अत्र

 उस  में  विभिन्न  पदों  पर  उक्त  सेवा  म॑  काय  देकर  वैदेशिक सेवा  बोर्ड  के  प्रतिवेदन  को  देख
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 क्योंकि  वह  एक  अन्तर्राष्ट्रीय आयोग  के भर  लेता  है  ।  महत्वपूर्ण  वैदेशिक  नियुक्तियों

 सभापति  हैं  ।  हमारे  लिये  यह  आवश्यक  था

 विचार  किया  जाता  है  ।  वैदेशिक  कायें  मंत्री  कि  ऐसे  समय  के  लिये  हम  अपने  प्रतिनिधित्व

 वहां पर  रखते  । उन्हें  उस  समिति  के  समक्ष  रख  कर  उस  पर

 चर्चा  करता  है  ।  और  उस  समिति  की  सम्मति

 से  ही  ये  नियुक्तियां  की  जाती  हैं
 ।

 यही  हमारी
 इन  राज्यों  की  सरकारों  को  मान्यता

 देने  से  पूर्वे  हमारे  सामने  एक  कठिनाई
 प्रक्रिया हैं  ।

 स्थित  हो  जाती  है  ।  वह  यह  है  कि  वैदिक  दृष्टि

 अब  में  हिन्द-चीन  और  स्पेन  ariel  से  वे  शत  प्रति  दात  स्वतन्त्र  हैं  अथवा  नब्बे

 प्रतिशत  स्वतन्त्र  हें  ।  कुछ  तो
 स्वतन्त्रता

 महीनों  को  लेता  हूं  ।  पहले  स्पेन  को  लीजिये
 ।

 प्रस्ताव  यह  हैं  कि  वहां  एक  वाणिज्य दूत  के  लिये  प्रयत्न  कर  रहे  जैसे
 ।

 वह

 नियुक्त  किया  जाय  ।  इस  का  सम्बन्ध  वहां

 की  सरकार को  मान्यता  देने  से  नहीं हैं  ।  प्राप्त  करने  की  चेष्टा  कर  रहा  हैं  ।  हमें  सूडान

 अभी  हमारे  सामने  उसे  मान्यता  देने  का  कोई  से  तथा  एशिया  के  अन्य  देशों  से  बहुत

 wet  नहीं  किन्तु  विरोधी  दल  के  एक  चस्पा  है  ।  हम  ने  सुडान  में  एक  आयुक्त  नियुक्त

 किया  है  जो  इस  समय  हमारे  काहिरा  स्थित सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  उस  के  उत्तर  में

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  किसी
 सरकार  दूतावास  के  अधीन  काम  कर  रहा  और

 को  मान्यता  देने  में  हम  इस  बात  की  चिन्ता  वह  एक  प्रकार  का  वाणिज्य  दूत  हे  |  किन्तु

 एकाध  ay  बाद  सूडान  में  हमारा  प्रतिनिधित्व नहीं  करते  हें  कि  वह  सरकार  हमारे  सिद्धान्तों

 के  अनुकूल  है
 या  प्रतिकूल  ।  हम  तो  यह

 देखते  भिन्न  प्रकार का  होगा  ।  अफ्रीका में  अनेक

 हैं  कि  अमुक  सरकार  ठीक  प्रकार  से  चल  देव  स्वतन्त्रता  प्राप्त  करने  के  लिये

 वील  हैं  और  वे  भारत  से  सहायता  और रही  है  तो  हम  उस  के  राजनैतिक  अथवा

 आर्थिक  दृष्टिकोण  पर  विद्वेष  ध्यान  न  देते  परामर्श  प्राप्त  करने  को  उत्सुक  हूँ  ।  जब्र  वे

 हुये  उस  पर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार  करते  पूर्ण  रूप  से  स्वतन्त्र हो  जायें  और  तत्र हम

 हैं  ।  हम  वाणिज्यिक  तथा  अन्य  उद्देश्यों  अपने  प्रतिनिधि  वहां  भेजें  इससे  यह

 के  लिये  स्पेन  में  वाणिज्यदरूत  नियुक्त  कर  अच्छा  हैं  कि  हम  इस  ही  वहां  अपने

 रहे  हैं  और  इस  के  अतिरिक्त  अन्य  कोई  प्रतिनिधि  भेज  कर  उन्हें  परामर्श  दें  और

 प्रस्ताव  हमारे  समक्ष  नहीं  है  ।  उनकी  सहायता  करें  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  हिन्द-चीन  और  इण्डो-चीन  के  सम्बन्ध  में  इस

 सूडान
 की

 अनिश्चित  परिस्थितियों का  सामान्य  सिद्धान्त  का  अनुसरण  करना  चाहते

 थे  कि  हम  इण्डो-चीन के  प्रत्येक  राज्य के उल्लेख  किया  है  ।  में  समझता  हूं  कि  वहां  पर

 ऐसी  परिस्थितियों में  हमारे  प्रतिनिधि  का  साथ  समान  व्यवहार रखेंगे  ।  वहां  आपस
 ~

 होना  और  भी  आवश्यक  है  ।  हिन्द-चीन
 में

 भेदभाव  हो  सकता  है  परन्तु  हम  किसी

 में  आयोगों  के  कारण  हमारी  विशेष  प्रकार  भी  किसी  राज्य  को  पक्षपातपूर्ण  दृष्टि

 चस्पा  हैं  ।  उन  आयोगों  में  हमारे  व्यक्ति  से  नहीं  देखेंगे  ।  वे  बड़ी  ही  संक्रमण  की  अवस्था

 अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  किन्तु  आयोग  के  में  उत्तरी तथा  दक्षिणी  विकेट-नाम  में

 पति  से  हम  वहां  पर  हमारा  राजनैतिक  अगले  वर्ष  जून  से  पूर्व  चुनाव  होने  वालें  हैं

 प्रतिनिधित्व करने  के  लिये  नहीं  कह  सकते  जिनके  होने  से  पूर्व  हम  कोई  निश्चय  नहीं
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 जवाहरलाल

 कर  सकते  कि  हमें  उत्तरी  अथवा  दक्षिणी  श्री  टी०  कण  चौधरी  :  कया  प्रधान  मंत्री

 किस  विधित-नाम  को  मान्यता  देनी हैं  ।  का  यह  विचार  है  कि  फ्रांस  के  संविधान  के

 लिये  हम  उनको  सरकारी  तौर  पर  मान्यता  अनुच्छेद  ६०  के  अधीन  फ्रांस  के  संघ  तथा

 नहीं  दे  सकते  हें  परन्तु  चनां  सरकारी  मान्यता  कम्बोडिया  के  सम्बन्ध  समाप्त  हो  चके  हें
 ?

 के  हमने  उनको  मान्यता  दी  हैं  ।  हमें

 समय  समय  की  परिस्थितियों  को  ध्यान  में
 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  इस

 प्रश्न

 रख  कर  उनसे  व्यवहार  बनाये  रखना  है
 ।  का  पूर्णतया  तथा  निश्चित  रूप  से  कोई  उत्तर

 नहीं  दे  सकता  हूं  ।  परन्तु  फ्रांसीसी  सेना  तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों  के  अतिरिक्त  हमारा

 उनसे  ह  ही  सम्बन्ध  रहा  है
 |

 जब  में
 फ़ेंच  पदाधिकारी  वहां  से  जा  चुके  हें  ।  मेरे

 वहां  गया  था  तो  में  ने  उन  चारों  राज्यों  विचार  से  अभी  कुछ  बातें  तय  करनी  हैं  ।

 इन  बातों  को  उन्होंने  किस  सीमा  तक  तय का  दौरा  fear  आप  उसे  सरकारी  दौरा

 कह  सकते  हैं  ।  जबर  तक  कि  कोई  देश  किसी
 किया  है  यह  में  नहीं  हो  सकता  हैं

 कुछ  दोष  हो  ।  ये  सत्र  बातें  बेकार  सी  हैं
 |

 देश  को  मान्यता  नहीं  देता  हैं  तब  तक  उस
 उत्तरी  विकेट-नाम  राज्य  के  प्रधान  Fe

 देश  का  सरकारी  तौर  पर  दौरा  नहीं  किया

 जा  सकता  है  ।  में  कम्बोडिया
 अपने  पूर्ण  स्वतन्त्र  होने  का  दावा  करते

 घोषणा  की  है  कि  वह  फ्रांसीसी  संघ  में
 तथा  दक्षिणी  चारों  स्थानों पर

 गया  था  ।  हम  तीन  उत्तरी
 तन्त्र  सदस्य  रहने  के  लिये  तैयार  हें  परन्तु

 विकेट-नाम  तथा  दक्षिणी  में  किसी  आधीन  स्थिति  में  नहीं  ।

 महा  वाणिज्य  दूत  नियुक्त  कर  रहे  हें  ।
 इसलिये  इण्डो-चीन के  सम्बन्ध  में  हम

 कम्बोडिया  की  अवस्था  कुछ  भिन्न  हैं  क्योंकि  एक  परिवर्तनशील तथा  कठिन  समय  से

 वहां  न  औपचारिक  रूप  से  और  न  ही  विधि  गुजर  रहे  हैं  तथा  हमारे  लिये  आवश्यक  है

 के  अनुसार  फ्रांसीसियों का  प्रभुत्व  है  तथा  कि  उन  राज्यों  में  होने  वाली  कार्यवाहियों
 न

 फ़्रांसीसी  सेना  ही  वहां  है  ।  अन्य  प्रभाव
 से  निकट  सम्पकं  रखें  ।  हमारे ऊपर

 हो  सकते  हें  यह  दूसरा  विषय  है  ।  इसलिये  दायित्व  है  तथा  इसीलिये  हमने

 लाओस  की  तुलना  में  हसकी  विद्वेष  स्थिति
 qa  नियुक्त  करने  का  निश्चय  किया  है

 |

 है  जिसके  कारण  हमने  वहां  अपना  विशेष  हो  सकता  है  कि  बाद  में  हम  अपना  किसी

 आयुक्त  नियुक्त  किया  हैं  ।  उसका  राजनीतिक  अन्य  प्रकार  का  प्रतिनिधि  नियुक्त  करें  परन्तु

 प्रतिनिधित्वि क्या  होगा  यह  अभी  निश्चित  इस  समय  केवल  महा-वाणिज्य-दूत  ही  नियुक्त

 नहीं  है  तथा  जश  तक  हमारे  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  हैं  ।

 का  निश्चय  नहीं  होगा  तत्र  तक  यह
 विशेष

 महोदय  द्वारा  मांग  संख्या
 आयुक्त  ही  हमारा  प्रतिनिधित्व करेगा

 २३  के  कटौती  प्रस्ताव संख्या  १,  २  ८
 सम्भव  कि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात

 हो  कि  कम्बोडिया  लगभग  १५  दिन
 कृत  हुये ।

 बाद  यहां  आ  रहे  हें  तथा  यह  स्वयं  सरकारी

 रूप  से  मान्यता  देना  हे  ।  हम  सरकारी  तौर

 पर  ही  उनका  स्वागत  करेंगे
 ।

 यदि  किसी

 अन्य  राज्य  का  प्रधान  प्रधान  ह |  स्वीकृत हुई  ।  )



 ६३१  १९५४-५५  के  लिये  १  मार्च  १९५५  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  ६३२

 मांग  संख्या  २४  क--भारत  में  फ़ांसी सी  रहे  हैं  तो  हमें  सार्वजनिक प्रशासन  के
 प्रदान

 afi
 1

 पर  भी  विचार  करना  चाहिये  जो  कि

 पालिका  आयोगों  के  अधीन  है  ।  मुझे  याद  है

 वर्ष  १९५४-५५  के  अनुपूरक  कि  पिछले  अवसर  पर  हुई  चर्चा  में  प्रधान

 अनदान की  यह  महोदय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  भारत-फ़ांस  समझौते

 ने

 प्रस्तुत  की

 :

 —  ——  ne
 के  अनुसार  हम  इस  aria  में  कुछ  नहीं

 कर

 सकते  हैं  ।  परन्तु इस  दष्टिकोण  से
 कि

 माग  ary
 जब  हम  भारत  में  पूर्णतया

 संख्या
 विलीन  करने  जा  रहे  हू तत्र ह्म हमें

 RvR  भारत  में  फ्रांस  &2,8%,0  ad  इनमें  से  उन  व्यक्तियों को  हटाना  है

 ट
 ~

 ot  fe  भूतकाल में  देशद्रोही रहे  हैं
 न

 स्त्रियां  रुपय

 तथा  हम  चाहते हैं  कि  चुनाव  के  समय

 मांग  संख्या  तक  यह  कटौती
 इन  आयोगों  का  प्रभुत्व  रहे

 और

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया :  सरकार  स्वयं  ही  प्रशासन  का  कार्य  करे

 कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार  कटौती  रानी
 जिससे चुनाव  ठीक  प्रकार से

 बणा  हो  सके ं।

 श्रीमती  रेणु  प्रत्यक्ष  १०  रुपय

 चक्रवर्ती  कतरण
 श्री  नम्बियार  :  में

 पश्चात  के
 कार्य  मंत्रालय  को  पहलें  भी  बता  चुका  हूं

 कि  ये  नगरपालिका आयोग  ठीक  प्रकार
 व्यय  |

 से  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इनके  सभापति

 पहले  फ्रेंच  सरकार  की  सहायता  कर  रहे थे  । श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  मुझे  दो  बातें

 कहनी  हैं  ।  एक  तो  आयात-निर्यात के  मुख्य  wet  यह  है  कि  जब  हम  इतनी  धनराशि

 नियंत्रक  के  कार्यालय  कै  व्यय के  सम्बन्ध  में
 स्वीकृत  करनें  जा  रहे  हैं  तत्र  हमें  यह  देखना

 जब  पांडिचेरी ao  भारत  में  विलीन हो
 आवश्यक है  कि  यह  धन  ठीक  व्यक्तियों को

 रहा हे  तो  भविष्य  में  आयात  निर्यात  का  प्रदान

 उत्पन्न
 ही  नहीं  होता  है

 दिया  जा  रहा  है  कि  नहीं  ।  इसलिये  हमारा

 सुझाव  यह  है  कि  इन  आयोगों  को  हटा
 कर

 केन्द्रीय  सरकार  को  आयुक्त  नियुक्त  करने दूसरे  हमें  यह  सुन  कर  बड़ी  प्रसन्नता

 हुई  है  कि  सत्ता  हस्तांतरण के  पच्चातूं, च  मिल  चाहिये  जिससे कि  चुनाव  निष्पक्षतया के  साथ

 के  बेकार  कर्मचारियों को  भारतीय  नियमों  हो  सकें  ।  वहां  के  ये  नगरपालिका आयोग

 के  अनुसार  निवृत्ति  वेतन  दिया  हमारी  नगरपालिकाओं के  समान  स्थानीय

 जायेगा  ।
 हमने  सुना  है  कि  कुछ  माह  में  संस्थायें

 नहीं  हैं
 ।

 वहां  ये  आयोग  ही  प्रशासन

 चुनाव  होंगे  तथा  आदा  है  कि  पांडिचेरी  के  हैं  तथा  उनको  प्रशासन  सधी

 भारत  में  पूर्णतया  विलीन  हो  जायेंगी  ।  सम्पूर्ण  अधिकार  प्राप्त  हैं
 ।

 इसलिये  में

 mat  करता  हूं  कि  अग्रेतर  कोई  काय
 अब

 जब
 कि

 पूर्ण  विलीनीकरण हो  रहा  करने  से  पूर्व  हमें  इस  पर  पूर्णतया
 विचार

 हैं  तथा  हम  इसके  लिये  धनराशि  स्वीकृत  कर  करना  चाहिये  ।
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 शो  दी ०  एस०  पु  चेट्टियार  प्राप्त  हें
 |

 इसलिये  में  जानना  चाहती  हूं

 पांडिचेरी  में  कुछ  विभिन्न  परिस्थितियां हैं  ।  कि  चुनाव  के  समय  क्या  वे  ही  कार्य
 करते

 वहां  दिक्षा  मुफ्त  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  फ्रांसीसी

 विश्वविद्यालयों में  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  श्री  अनिल  चन्दा  :  भारत  सरकार

 के  मंत्रियों  को  कार्यपालिका अधिकार  प्राप्त उनके  समक्ष  ये  समस्यायें  हें  कि  उन्हें  मुक्त

 शिक्षा  मिलेगी  अथवा  नहीं  ।  प्रधान  मंत्री  ने  हैं  तथा  चुनाव  के  समय  भी  उनको  ag

 बताया  था  कि  ये  रियायतें  मिलती  रहेंगी  कार  प्राप्त  रहेंगे  ।  इसलिये  हमें  यह  कभी

 परन्तु  प्रदान  यह  हैं  कि  यह  रियायतें  कब्र  तक  भी  नहीं  सोचना  चाहिये  नगरपालिका

 ज़ारी  रहेंगी  ।  यही  वह  जानना  चाहेंगे ।  सदस्यों  के  कार्य  करते  रहने  से  चुनाव  ठीक

 प्रकार से  नहीं  होंगे  !  ये  ही  व्यक्ति  १८  मार्च

 बेशक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  से  पहले  नगरपालिका आयोगों  में  थे  तथा

 क् ०  :  १८  मान  से  पूर्व  नगरपालिका  इन्होंने ही  भारत  में  विलीन  होने के  पक्ष

 में  मत  दिया था आयोग तथा  उन्होंने  भारत में  विलीन

 होने के  संकल्प  को  पारित  किया  था  ।
 श्री  नम्बियार

 :
 इनका  चुनाव  फ्रांसीसियों

 फ्रांसीसी  शासन  के  अन्तिम  के  समय  हुआ  था  तथा  हस्तांतरण के

 दिनों उन्होंने  उन  सदस्यों को  छोड़  आपने  उन्हें  पुनः  नियुक्त  किया  है  |

 जिन्होंने  भारत  में  विलीन  होने  के  लिये

 मत  दिया  नगरपालिका आयोग

 श्री  अनिल हि ०  चन्दा
 :

 मुझे  खेद  है
 कि

 जो  ब्याहती  गणतंत्र  के  अत्यधिक  पक्षपाती

 दोष  सभी  को  पुनः  नामनिर्देशित  कर  दिया
 हैं  वे  ही  नगरपालिका  आयोगो ंके  अधिकार

 था  ।  हमने  उन  सब  को  भी  जो  १८
 को  नहीं  मानते  हैं  ।  सम्पूर्ण  विषय  विचाराधीन

 १९५४ को  सदस्य  थे  नामनिर्देशित  कर
 है  तथा  सभी  दृष्टिकोणों से  इस  पर  विचार

 दिया  ये  केवल  अस्थायी  wera  है  कयोंकि
 किया  जायेगा  ।  पांडिचेरी की  वर्तमान  स्थिति

 हम  यथासम्भव  शीघ्र  चुनाव  करना  चाहते
 अस्थाई  है  ।.  अभी  प्रत्यक्ष रूप  में  सत्ता

 भारत  के  चुनाव  आयुक्त  अभी  पांडिचेरी
 रित  हुई  हैं  विधि  अनुसार  नहीं  ।  मुझे  विश्वास

 गये  थे  तथा  मतदाताओं  को  पंजीबद्ध  किया
 है  कि  श्रीमती  चक्रवर्ती के  सभी  सुझावों पर

 जा  रहा  हैं  |  हमें  जून  में  निश्चित रूप  से  विचार  किया  जायेगा  ।

 चुनाव  होने  की  आशा  है
 ।

 श्री  gto  एस०  ए०  चेट्टियार  :  इस

 प्रकार  की  स्थिति  कितने  वर्ष  तक  रहेगी ? श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  चुनाव  के  समय

 प्रशासनिक  तथा  कार्यपालिक  प्रधान  कौन  श्री  अनिल  के  ०  चन्दा :  में  कोई  निश्चित

 होगा ?  आश्वासन नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  अनिल  क्ञण  चन्दा  :  अन्य  राज्यों  के
 महोदय  कटौती  प्रस्ताव

 मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किया  गया  तथा
 पांडिचेरी  राज्य  में  भी  मुख्य  आयुक्त  अस्वीकृत  हुआ  |

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  नगरपालिका  तक  मतदान के  लिये  प्रस्तुत  की  गई  तथा

 के  सदस्यों  को  ही  कार्यपालिका  के  अधिकार  स्वीकृत  हुई  ')



 ६३५  १९५४-५५  के  लिये  १  art  १९५५  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  प्रे

 मांग  संख्या  निम्न  वेतनों में  अन्तर है  ?  चीन

 वर्ष  १९५४-५५  के  लिये  अनुपूरक  से  तुलना  कीजिये  ।  जनता  की  भावना  को

 समझिये  ।  जनता  को  ती  आप  wer  ही
 अनुदान की  यह  मांग

 सभापति  महोदय  ने

 प्रस्तुत की
 रखना  चाहते  हें  जब  कि  मंत्रियों  के

 ————  आदि  बढ़ा  रहे

 उनकी
 संख्या  बढ़ा

 इसलिये  जब  gt  समाजवादी  समाज  की

 शीर्ष  राशि संख्या  स्थापना  करने  जा  रहे  हैं  हमें  इस  प्रदान  पर

 भी  विचार  करना  चाहिय े॥
 &R  मंत्रिमंडल  2,010,000  रुपये

 श्री  एम०  एस०  गुरुंपदास्वामी  :

 मांग  संख्या  ५३  यह  कटौती
 कल  इसकी  बड़ी  चर्चा  है  और  मंत्री-मंडल

 प्रस्ताव  प्रस्तुत किया  at  समाचार-पात्रों का  विषय  बना
 ES  ताला

 कसैली  कटौती
 हुआ है  ।

 प्रस्तावक  राशि  श्री  अलगूराय  शास्त्री  आजमगढ़

 श्रीमती  रेणु  एक  मंत्रिमंडल  १००

 चक्रवर्ती  कोटि  के  मंत्री  रुपये  प्रत्येक  प्रजातंत्रीय  देश  में  ऐसा  ही  होता

 तथा  पांच  राज्य

 मंत्रियों  की
 श्री  एम०  एस०  ग्रुपादस्वामी  :

 कल  समाचार  पत्र  केवल  मंत्रियों  की  बातों
 नियुक्ति  |

 से  ही  भरे  रहते  आधिक  और  राजनी  लिंक

 श्रीमती  wy  चक्रवर्ती  :  देश  में  ऐसी
 मसलों  को  तो  यह  कह  कर  टाल  दिया  जाता

 है  कि  वे  महत्वपूर्ण  नहीं  हूं  ।  आज  हमारे
 भावना  फेल  रही  है  कि  जब  सामान्य  व्यक्ति

 सामने  मंत्रियों  की  एक  सेना  तय्यार  हो  गई को  कठिनाइयों का  सामना  करना  पड़  रहा

 है  मंत्रियों की  संख्या बढ़ती  जा  रही  है  ।  डा०  है  ।  मंत्रियों  के  छांटने  का  आधार  यह  नहीं

 होता  है  कि  वे  किसी  विषय  के  सम्बन्ध  में
 काटजू  की  नियुक्ति  से  मंत्रीमंडल  में  एक

 मंत्री  की  वृद्धि  हो  गई  है  तथा  पांच  राज्य
 विशेष  ज्ञान  रखते  ह  या  उन  मसलों

 जो  उन  के  faye  किये  जा  सकते  हें  निपटाने
 मंत्रियों  की  भी  नियुक्त  की  गई  है  जिससे

 जनता  में  यह  भावना  फैल  रही  हैं  कि  धन  का
 में  उनको  बहुत  कौशल  प्राप्त  मुख्य  बात

 दुरुपयोग  किया  जा  रहा  हे  ।  इस  समय  हमें
 जिसका  ध्यान  रखा  जाता  हे  यह  है  कि  किस

 व्यक्ति  में  दबाव  डालने  की  शक्ति  कितनी इस  पर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 है  ।  मंत्रियों  की  संख्या  इतनी  अधिक  है  कि

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  बहुत  से  उपमंत्रियों  ने  मुझे  बताया  है  कि  उनके

 पास  काफ़ी कम  नहीं  है  या  केबिनेट मंत्री ato  :  रूस  में  २१२  मंत्री  हैं  ।

 उन  को  काम  नहीं  सौंपते  हें  ।  मंत्रालयों  के

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  हमें  अपनी
 संचालन  में  जो  प्रद क्षता  है  उसका  FTC

 तुलना  रूस  से  नहीं  करनी  चाहिये  क्योंकि  ae  हे  कि  इन  व्यक्तियों  में  कोई  योग्यता

 वहां  तो  बेकारी  भी  नहीं  है  ।
 नहीं  है  ।  कोई  दिन  ऐसा  नहीं  होता  जब  कि

 रीन  में  fi
 ~

 ी  हे  ?  उत्  तथा  यह  अफ़वाह  न  फैलती  हो  कि  कांग्रेस  दल  का
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 एम०  एस०

 अमुक  व्यक्ति  मंत्री  बनने  वाला  हैं  ।  इसका  की  संख्या  कम  करना  नहीं  वरन्  उन  की  संख्या

 प्रभाव  बहुत  ही  हानिकारक  है  ।  कांग्रेस  का  बढ़ाना  है  ।  श्रीमती  चक्रवर्ती  ने

 दल  के  कितने  ही  ईमानदार  और  स्पष्टवादी  चीन  का  हवाला  दिया  था  परन्तु  में  समझता

 नवयुवक  केवल  इसीलिये  अपने  विचारों
 हूं  कि  चीन  के  सम्बन्ध  में  तो  सभी  का  मत  है

 को  व्यक्त  करने  में  घबराते  हें  कि  कहीं  ऐसा  कि  हमारे  यहां  मंत्रियों  की  संख्या  उतनी

 न  हो किवे  प्रधानमंत्री की  निगाहों  में  गिर  नहीं  है  जितनी  कि  चीन  में  हैं
 ।

 इतने  बड़े  देश

 जायें  ।  यदि  मंत्रियों  की  संख्या  घटा  दी  जाय  का  काम  चलाने  के  लिये  नियुक्त  किये  गये

 ar  उचित  व्यक्तियों को  मंत्री  पद  मंत्रालय  का  कुल  खर्चा  पूरा  नौ  लाख  रुपये

 दिया  जाये  तो  सब  मंत्रियों  के  पास  पर्याप्त  भी  नहीं  of  जहां  तक  न्यूनतम  वेतन  पाने

 मात्रा  म  काम  रहेगा  और  सकाय  कुशलता  वाले  के  साथ  तुलना  करने  का  सम्बन्ध

 भी  बढ़  जायेगी  ।  आतिथ्य  भत्ता  बिल्कुल  उस  का  यहां  कोई  प्रसंग  नहीं  है  ।  बहुत  से

 ्  हे  और  मंत्रियों  को  बिना  आतिथ्य  भत्ते  सरकारी  कर्मचारी  wa  हें  जिन  का  वेतन

 के  ही  काम  चलाना  चाहिये  ।  प्रधान  मंत्री  के  वेतन  से  दुगना  हैं  ।  यह  एक

 है  और  विचार  करने  योग्य  है  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  जो०  घोषण  :

 मेरा  विचार  है  कि  श्रीमती  चक्रवर्ती  ने  जो
 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कल  जो  सुझाव  रखे

 हें  उन  के  कारण  मंत्रियों  को  मिलने  वाली
 बातें  कही  हें  वह  गम्भीरता  के  साथ  नहीं

 राशि  कुछ  कम  हो  जायेंगी  ।

 कही  हें  और  यदि उन  में  कुछ भी  गम्भीरता

 मानी  जाये  तो  उन  का  अरथ  तो  यही  होगा

 कि  सरकार  तथा  कैबिनेट  दोनों  का  कार्य

 मेरा  विचार  है  कि  श्रीमती  चक्रवर्ती

 अपना  कटौती  प्रस्ताव  वापस  ले  लेंगी  ।

 इतना  दक्षता पूरण और  इतनी  अच्छी

 तरह  हो  रहा  है  कि  यदि  उन  की  संख्या
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती

 :
 में  अपने  कटौती

 प्रस्ताव  पर  आग्रह  करती  हुं  ।
 घटा  दी  जाये  तो  भी  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।

 हमारे  जैसे  देश  के  जिसकी  जनसंख्या
 महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव

 ३६  करोड़  जिस  के  सामने  न  केवल  वर्तमान
 मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किया  गया  तथा

 समय  का  ही  काम  इतना  अधिक  नहीं  है
 अस्वीकृत हुआ

 शताब्दियों  के  विदेशी  शासन  में  पिछड़ा

 हुआ  काम  भी  बहुत  अधिक  कैबिनेट  महोदय  द्वारा  मांग  संख्या

 सदस्यों  की  इतनी  संख्या  अधिक  नहीं  है  ।  ५३  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  की  गई  तथा

 स्वीकृत ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवातों
 :

 इसके  अतिरिक्त

 ३००  राज्य  मंत्री  भी  तो  हैं  ।  १९५४-५५  के  लिये  अनुदान  at  यह

 श्री  जोग  ato  पन्त  :  संसार के  योग्य  से

 मांग  सभापति  महोदय  ने  प्रस्तुत  की

 $$
 arg  व्यक्ति  भी  इतनी  बड़ी  जनसंख्या का  मांग  संख्या  are

 काम  इससे  छोटी  संख्या  से  नहीं  चला  सकते

 ११३  ९६,८६८  ०,०००
 हूं  ।  यह  दशिक्रायत  हो  सकती  है  कि  जितनी

 रुपये
 हम  से  आशा  की  जाती  है  उतना  हम  नहीं

 का  अन्य

 कर  पाते  हें  ।  परन्तु  इस  का  निदान  तो  मंत्रियों
 व्यय |



 RRE  १९५४-५५  के  लिये  १  मार्चे  १९५५  अनुपूरक  की  मांगें  ६४०

 ६ चप  है मांग  संख्या  ११३  पर  md in|

 प्रस्तुत  किया  गया :  नाय

 कटौती  कठौती  कटौती  श्री  नम्बियार  :  माननीय  सदस्या  ने

 प्रस्तावक  आधार  रोक  जो  कटौती  प्रस्ताव  आपके  सामने  रखा  है

 उस  का  में  जोरदार  शब्दों  में  समर्थन  करना
 श्रीमती  रेण  संचार  मंत्रालय  १००

 चक्रवर्ती  का  अन्य  रुपय  चाहता  हूं  ।  विमान  निगमों  के  राष्ट्रीयकरण

 पर  जिस  प्रवर  समिति ने  विचार  किया था
 पूंजी  व्यय

 उस  का  में  भी  एक  सदस्य  था  ।  हमें  बताया

 गया  था  कि  अधिकतम  प्रतिकर  जो  मांगा
 श्रीमती  रेणु  चक्रवात

 :  जब  हम
 गया  था  और  जो  दिया  जा  सकता  था  वह

 लाइन्स  राष्ट्रीकरण  विधेयक  पर  चर्चा

 इनको  दिया  जायेगा  ।  इसलिये  और  अधिक
 कर

 रहे  थे  तो  कितने  ही  उदाहरण  इस  बात
 प्रतिकर  मांगने  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  उठता

 के  दिये  गये  थे  कि  हिसाब  बहुत  बढ़ाकर

 बताया  गया  विमानों के  पुर्जे  वास्तव  में
 जो  माल  उन  के  खाते  से  हमारे  खाते  में

 डाला  गया  था  वह  भी  हम  ने  उसके  नकद

 बहुत  ही  सस्ते  दामों  पर  क्रय  किये  गये  थे  ।

 मूल्य  के  आधार  पर  नहीं  लिया  था  aw
 इसलिये  हमें  यह  देख  कर  बड़ा  आश्चर्य

 है  कि  जहां  पहले  ROS RY ३७  लाख  रुपये  का  उस  के  आधार  पर  लिया  था  जो  कि

 रजिस्टरों में  पहले  से  अंकित  चला  आता
 उपलब्ध  किया  गया  था  वहां  AT  RIV RYH

 था  |  डकोटा  विमानों  के  सम्बन्ध  में  यह
 लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  जान

 ऐसा  पड़ता  है  कि  व्यक्तिगत  समवाय  तो
 बात  में  स्वयं  कह  सकता  हूं  ।  कितने  ही

 डकोटा  बिमान  flee  नष्टप्राय  थे  या

 पहले  ही  राष्ट्रीकरण का  विरोध  कर  रहे

 जब  उन्होंने  देखा  कि  उनके  विरोध  करने
 दुर्घटनाओं  में  नष्ट  हो  चुके  इस  रद्दी  माल

 के  लिये  क्या  अब  हमें  और  रुपया  देना
 पर  भी  राष्ट्रीकरण कर  गया  तो

 पड़ेगा  ?  इन  समवायों  को  और  धन  देने  के
 उन्होंने  प्रतिकर  के  रूप  में  बड़ी  से  बड़ी  धन

 राशि  पाने  का  प्रयत्न  किया  है  और  हो  सकता  लियें  जनता  पर  बोझ  डालना  तो  बहुत  धड़ा

 अन्याय  है  ।  इस  लिये  में  प्रार्थना  करता  हूं
 है  कि  मंत्रालय  ने  उन  की  मांग  को  स्वीकार

 कर  भी  लिया हो  ।
 कि  और  अधिकਂ  अनुदान

 देने
 के  इस

 मामले  का  पुनर्विलोकन किया  जाये

 मुझे  स्मरण  है  कि  पत्र  हम  ने  पुराने

 विमानों  का  प्रश्न  उठाया  था  तो  हम  ने  इस  श्री  राज  बहादुर  :  पहली  दात  जो  में

 बात पर  बहुत  जोर
 दिया

 था  कि  ये  विमान  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  को  «ताना  चाहता  हूं

 पुराने  हैं  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  हम  ये  पुराने  वह  यह  है  कि  यदि  वे  अनुपूरक  मांगों  की

 विमान  क्रय  कर  लें  और  बद  में  इन  के  स्थान  सूची  को  ध्यानपूर्वक  पढ़ते  at  वे  जान  सकते

 पर  नयें  विमान  क्रय  करने  के  लिये  हमें  और  थे  कि  हमारी  मांग  केवल  प्रतिकर  के  नक़द

 अधिक  धन  खर्चें  करना  पड़े  ।  इतना  होने  पर  भुगतान  के  लिये  ही  नहीं  है  वरन्  दोनों

 भी  प्रतिस्थापन  में  हमें  इतनी  भारी  निगमों  की  पूंजीगत  आवश्यकताओं के  लिये

 व्यय  करनी  पड़  रही  इसका  क्या  कारण  है
 ।

 हम  यह  पहले  भी  बता  चुके  हैं  कि  प्रतिकर

 हैं  हम  जानना  चाहते  हैं  ।
 का  जो  प्राक्कलन  हम  दे  चुके  हें  उसमें  कोई
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 राज  बिहपुर

 वृद्धि  नहीं  हो  सकती  हैं  ।  गत  वर्ष  अनुपूरक  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 यहां  प्रश्न

 में  प्रतिकर का  भुगतान  करने के  लिये  गत  आवश्यकताओं  में  वृद्धि  होने  का  है  ।

 कुछ  उपाय  किया  गया  परन्तु  नह  राशि  पूंजीगत  आवश्यक  में  प्रतिकर  सम्मिलित

 नहीं  कंध  जा  था  व्पोंकि  उस  समय  नहीं  ।  इसलिये  इत  वृद्धि  का  वास्तविक

 तक  प्रतिकर  का  अनुमान  नहीं  किया  जा  कारण क्या  है  ?

 सका  था  ।  इसलिये  उसको  भी  झ्  वर्ष  की
 श्री  राज  बहादुर  :  हमने  उप  किया

 राशि  म  सम्मिलित  करना  पड़ा  ।  हम  AIT
 था

 कि
 प्रतिकर  का  भुगतान  करने  के  लियें

 कर  &  कि  वह  प्रतिकर  अन  हमें  अदा  करना
 हम  विमान  निगमों  का  अपेक्षित  धनराशि

 पड़ेगा  ।  इस  लिय  हमने  यह  अनुपूरक
 मांग

 देग े।
 रखी  है  ।

 प्रतिकर  का  गत  भुगतान  नहीं  किया

 जहां  तक  विमान-क्रय  सम्बन्धों  खर्चे  गया  था  क्योंकि  प्रतिकर  की  आगणना  नहीं  की

 का  सम्  नथ  हूं  हम  ने  पांच  सुपर  कांस्टलेशन  जा  सकी  थी  ।  इस  में  कुछ  समय  लगा  क्योंकि

 विमान  क्रय  किये  थे  उन  के  विभिन्न  सेवायों  ने  अपने  विवरण  देर  से

 प्रभार  जमा  हो  गये  हैं  ।  ये  एलेन  भेजे  ।  फिर  हमने  वाय  निगम  अधिनियम  में

 प्रभार  वास्तव  में  वह  अन्तर  है  जो  विमान  संविधायी  समय-सीमाओं  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 निर्माण  काल  में  श्रम  तथा  सामग्रियों  के  संद  धन  cog  |  विवरणों  के  प्राप्त  होने  में  देर

 मूल्यों  में  हुई  वद्धि  के  कारण  उत्पन्न हो  गया
 होने  के  कारण  गत  वर्ष  भगतान  नहीं  किया

 है  ।  तीन  सुपर  कान्स्टलेशन  विमानों  के  भेजने  सका  |  हम  ad  चालू  वर्ष  के  अन्त  तक  भुगतान
 का  खर्चा  दो  लाख  रुपया  हैं  ।  कुल  एक  कर  देने  आदा  करते हें  ।

 प्रभारਂ  HR R?  लाख  रुपये  है  ।  राशि
 श्री  व

 यूएन
 व

 में
 जो

 वृद्धि  हुई  है  वह  कुछ  इस  कारण  भी
 —caa—arghar  जातियां  जिन

 हुई  हैं  ।  इन  विमानों  के  मूल्य  का
 ः

 हुए  बड़ा
 अधिकारियों  को  निर्धारण  के  कार्य  पर

 भाग  अदा  किया  जा  चका  शेष  का
 नियत  किया  गया  था  क्या  वह  वही  थे  जो  कि

 तान  करना  हूं  ।  उस  के  लिये  उपबन्ध  किया
 उस  समय  नियुक्त  किये  गये  थे  जब  कि  निगम

 जा  रहा  हैं  ।  निगमों  को  dy  जाने  वाली  अग्रिम
 को  प्रारम्भ किया  गया  था  ?

 राशि  पूंजीगत  व्यय  के  लिये  हैं  ।  विमान

 श्री  राज  बहादुर  :  वह  विभिन्न  स्रोतों निगम  अधिनियम  की  १०  के  अनुसार

 यह  साथी  निगमों  को  उन  निबन्धों  तथा  से  लिये  गये  थे  ।  हम  ने  उन  को  असैनिक

 शर्ता  पर  पद्  जायेगी  जा  कि  सरकार  निर्णय  उड्डयन  निदेशालय  के  वैज्ञानिक  निरीक्षण

 हिन्दुस्तान  एयर  क्राफ्ट  छिभिटेड  के करे  इस  लिये  इत में  कोई  असाधारण  खर्चा

 भूतपूर्व  लाइन्स  के
 नवदीं  है  ।  जो  अतिरिक्त  खर्चा  किया  जा  रहा

 है  वह  विमान  निगमों  के  सामान्य  कार्यकरण  भूतपूर्व  कर्मचारियो  तथा  आय-कर  विभाग  के

 के  लिये ह  में एक  ste  फिर  दुहराना  सेवा-निवृत्त  अधिकारियों  में  से  प्राप्त  किया
 था

 ।

 चाहता  हुं  fe  प्रतिकर  की  राशि  जेसा  कि  सभापति  AT  A  श्रीनती  रेणु

 अनमान  लगाया  गया  हे  उससे  अधिक  नहीं  qa  का  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १

 बढ़ने  पायेगी  |  सभा के  सामने  रखता हूं
 ।



 =
 q  विनियोग  विधेयक  दि ६४३  १  मार्चे  १९५५

 यह  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 fae  मंत्रालय  के  अन्य  पूंजी ी
 महोदय  द्वारा  शेष  अनुपूरक

 विनियोगਂ  सम्बन्धी  अनुपूरक  अनुदान  मांगें  संख्या ३२,  ३५,  ३७,  ३८,  Vo }  89,

 की  ९६,८०,०००  रुपये  की  मांग  में  SE,  ५५,  Ro,  ७१,  CR,  C8’  १२५  और

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  ।''
 १३३  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत की  तथा

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ
 |  स्वीकृत  हुईं  |)

 सभापति  महोदय :  यह  है  :  द्वारा  स्वागत  अनुकरण

 ३१  १९५५ को  समाप्त  अनुदानों  की  मांगों  को  सूची  नीचे  दी  जाती

 होनें  वालें  वर्ष  के  लिये  संचार  संसदीय

 लय  के
 अन्य  पूंजी  व्ययਂ

 के  निमित्त  ३१  १९५५  को  समाप्त होने  वाले

 %&,C 0,000  रुपये  की  अनुपूरक  वर्ष  के  लिये  अनुपूरक  अनुदानों  की  ये  मांगें

 राशि  दी  जाये  0.0

 ane $$

 सभापति  महोदय ने  प्रस्तुत  कीं  ।

 राद

 सख्या
 विज

 ~
 रुपय

 ३२  अभिकरण  के  विषयों  के  तथा  कोषों  के  प्रबन्ध  के  लिय

 ag  विभागों  शादी  को  भुगतान  ११,०००

 २५,  टकसाल  2,904,000

 R9  वाक्य  Wd  तथा  ८  sar  2R,00,000

 RC  विविध  विभागों  तथा  वित्त  मंत्रालय  के  अधीन  व्यय  2,0§,00,000

 Yo  संघ  तथा  राज्य  सरकारों के  मध्य  विविध  समायोजन  .  %,XG, 000

 BAC)  विविध  विभागों तथा  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  अधीन  व्यय  22,000,000

 SC  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ५३,०००

 ५५  पुलिस  & 82%, 000

 प्रसारण ६०  19.0  ०,०००

 ७१  न्याय  प्रशासन  Ri9,000

 CR  नमक
 €,90,000

 CX  भारतीय  राजाओं  को  निजी  थैलियां  तथा  भत्ते  १०,०००

 १२५  स्वास्थ्य  मंत्रालय  का  पूंजी  विनियोग  \9&, 20,000

 १३३
 पुनर्वास  मंत्रालय  का  पूंजी  विनियोग  च  4,00,00,000

 विनियोग  विधेयक
 लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ

 राजस्व  और
 असैनिक  व्यय  मंत्री

 a
 और  राशियों  के  भुगतान  और  विनियोग

 एम०  सी०  :  में  प्रस्ताव  क  WAGE  a  अधिकार  देने  ae  विधेयक  को

 कि  वित्तीय  वर्ष  १९५४-५५  के  व्यय  के
 पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी



 एप  १  मोचें  PS Ky  आयात
 और  नियति  नियंत्रण  ६४६

 स  क

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  विधेयक  को  पारित

 वित्तीय  वर्ष  १९५४०५५  के  जाये  ।''

 व्यय  कालिया  भारत  की  संचित  निधि  सभापति  महोदय
 :  प्रदान यह  है  :

 में  से  कुछ  और  राशियों के  भुगतान  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  1.0

 और  विनियोग का  अधिकार  देने  वालें

 विधेयक  को  पुरःस्थापित करने
 की  सदक  हता

 ।

 अनुमति दी  जाये  पी  आयात  और  निर्यात

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  संशोधन  विधेयक

 श्री  एम०  ato  वाह  में  विधेयक  को
 वाणिज्य  मंत्री

 में  प्रस्ताव  करता हूं  :
 ह

 आयात
 और

 निर्यात
 वित्तीय  वर्ष  १९५४-५५  के

 १९४७  में
 व्यय  के  लिये  भारत की  संचित  निधि

 अग्रेतर  संशोधन  करने  वालें

 में  से  कुछ  और  राशियों  के  न  यक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित
 और  धघिनियोग  का  अधिकार  देने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1.0
 रूप  विचार  किया  जाय  1”

 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  हैं  :
 माननीय  सदस्यों  को  विदित  होगा  कि

 गत  युद्ध  में  विदेशी  विनिमय  नियंत्रण  एक

 वित्तीय  १९५४-५५  के  अत्यन्त  महत्वपूर्ण विषय  at  गया  था  ।  और

 व्यय के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  उस  समय  सरकार  ने  एक  अध्यादेश  जारी

 में  से  कुछ  और  राशियों  के  भुगतान  किया  था  ।  किन्तु  आज  विनिमय  के

 और  विनियोग का  अधिकार देने  वाले  नियंत्रण  के  कारण  उस  समय  के  कारणों  से

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''  भिन्न  उस  समय  देश  की  आन्तरिक

 यकताओं
 को

 देखते  हुये  और  युद्ध  के  लिये प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  यह  विदेशी  विनिमय  को  सुरक्षित  करने  की  दृष्टि

 से  यह  आवश्यक  था  कि  निर्यातों  में  कमी
 खण्ड  १  से  ३,

 की  जाती  अथवा  उन  पर  नियंत्रण  किया
 विधेयक  का  नाम  तथा  अधिनियम

 जाता  ।  उस  समय  वही  मुख्य  विचारधारा

 सूत्र  विधेयक  का  अंग  बनें
 म

 थी  ।  किन्तु  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  देश

 की  अर्थ  व्यवस्था  में  विदेशी  विनिमयਂ  के
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 |

 खण्ड १  से
 विधेयक  का  नियंत्रण  ने  एक  महत्वपूर्ण  स्थान

 &
 लिया

 नाम  तथा  अधिनियम सुत्र  विधेयक
 में  युद्ध  के  बाद  सब  से  प्रमुख  समस्या

 विभिन्न

 जोड़  दिये  गये  ।  कमियों को  पूरा  करने  की  थी ।
 देश  में

 खाद्य  वस्तुओं  की
 श्री  एम०  सी०  में  प्रस्ताव करता

 कच्चे  माल  की  पूंजी
 माह  की  कभी

 *
 राष्ट्र  की  सिफारिश से  पुरःस्थापित  तथा  प्रस्तावित ।



 EUY  आयात  और  निर्यात  संशोधन  विधेयक  ६४८ १  मार्च  १९५५

 थी  ।  इस  के  साथ  साथ  विदेशी  विनिमय  १९५२-५३  में  १६३  करोड़  रुपये  और
 ०५

 की  प्राप्ति  भी  अनिश्चित  थी  ।  पिछले  पांच  १९५३-५४  में  लगभग  ६४  करोड़  रुपये

 वर्षों में  संक्षिप्त  विवरण  ge  प्रकार  जो  का  खाद्यान्न  हमें  आयात  करना  पड़ा  ।  अतः

 विदेशी  विनिमय
 प्राप्त  gat  है  उस  का  सभा  को  यह  ज्ञात  होंगा  कि  हमें  खाद्यान्नों

 पर  १९५१-५२  में  २३०  करोड़  रुपये  से वर्ष  १९४८-४९  प्राप्ति  लगभग
 Coca  रुपये

 ह  १९४९-५०  2  4.0  ”  लगा  कर  चालू  में  ६४  करोड़  रुपये  तक

 ”  १९५०-५१  जै  ग  द्र  (1  विदेशी  विनिमय  वच  करना  पड़ा  ।  सभा

 ह  १९५१-५२  1.0  पी  w¥R  पडी  इस  बात  से  सहमत  होगी  कि  हम  खाद्यान्नों

 वै  १९५२-५३  पैर  पै  od  (1  की  आवश्यकताओं के  बारे  A  लापरवाही

 ”  १९५३-५४  पै  (0  KR  नहीं  कर  सकते  थे  ।  कच्चे  माल  की  कमी

 कि  होने  पर  हमें  अपने  बढ़ते  हुये  उद्योगों  के  लिये
 माननीय  सदस्य  यह  देखेंगे

 कच्चे  माल का  भी  आयात करना  था  ।  जो
 हमारी  प्राप्ति  वर्ष

 प्रात
 वर्ष  बदलती  रही

 यदि  अदृश्य  प्राप्ति  के  बारे में  विचार  किया
 शेष  पचता  था  उसे  हमें  अपने  उपभोक्ता

 वस्तुओं  के  लिये  काम  में  लाना  था  ।  इस  प्रकार
 तो  वह  भी  वर्ष  प्रति  वर्ष  बदलती

 रही  है  ।  किन्तु  मुझे  प्रसन्नता है  कि  हमें  अपनी  आयात  नीति  का  समन्वय  विदेशी

 विनिमय  की  उपलब्धि  के  अनुसार
 अदृश्य  प्राप्ति  के  बारे  में  हमारे  लेखे  में

 पड़ता  था  ।  मेरे  विचार  से  यहां  यह
 हमेशा  जमा  बाक़ी  रही  |  हमारी  श्रदुश्य

 लाभदायक होगा  कि  विदेशी  विनिमय  की
 धाकड़  बाक़ी  इस  प्रकार  रही

 है ण  उपलब्धि के  परिणामस्वरूप  हम  यथासम्भव
 वर्ष

 ्
 रोकड़

 नन  किस  प्रकार  उदार  हुये  और  किस  प्रकार

 Lv  ३०  ६०  करोड़  रुपये  निर्बत्धनकारी  हुये  जत  कि  निर्बन्धनकारी

 १९४९  ३  ह  होना  अत्यन्त  आवश्यक  था  |

 १९५०  ३९  पी
 जैसा  कि  में  ने  पहलें  बताया  विदेशी

 8348  ५५  ”
 विनिमय  का  हमारा  उपयोग  भुगतान  अन्तर

 १९५२  a4  yy
 पर  निर्भर  होता  है  ।  हमें  इस  पर  भी  ध्यान

 १९५ ३  ९२  ी
 देना  था  कि  विदेशी  विनिमय  के  हमारे  स्रोत

 जनवरी  से  मार्च
 १९५४  Ro?  <  ”  aga  थोड़े  कभी  नहीं  थे  ।  हमारे  लिये

 अपने  प्राचीन  उद्योगों  को  संरक्षण  देनाਂ हमारी  सब  से  मुख्य  कठिनाई  यह

 थी  कि  हम  अपने  आयातों  को  उसी  हद  तक  सम्भव  प्रतीत  हुआ  ।  १९४९  के  उत्तर

 में  आयात  नीति  पर्याप्त  रूप  से  निर्बन्धनकारी समन्वित  करें  जितना  कि  हमारे

 के  अनुसार  करना  सम्भव  हैं  ।  फिर  खाद्य  थी  क्योंकि  आयात  निर्यात  व्यापार  अन्तर

 आवश्यकताओं की  एक  कठिनाई  थी  जिसकी  की  स्थिति  अधिक  आयात  और  कम

 उपेक्षा  हम  नहीं  कर  सकते  वे  के  कारण  काफी  गिरती  रही थी

 इयकतायें  भी  वर्ष  प्रति  वर्ष  बदलती  रहीं ।  १९५०  में  यद्यपि  आयात  नीति  में  इसी  प्रकार

 १९४८-४९  में  १०२  करोड़  के  निर्बन्धन  लागू  थे  ।  फिर  भी  जहां  देश

 १९४९-५०  में  १३४  करोड़  के  विस्तृत  हितों  की  दृष्टि  से  कतिपय  कठोर

 १९५०-५१  में  ८१  करोड़  रुपये  से  कुछ  निर्धनों  को  ढीला  करना  आवश्यक  समझा

 १९५१-५२  में  २३०  करोड़  गया  वहां  उन्हें  ढीला  करने  के  लिये  उनमें



 दिर  mata  और  निर्यात  १  मारें  १९५५  संशोधन  विधेयक  ६५०

 सुधार  करने  अथवा  उनका  पुनः  समन्वय  वर्ष  १९५३  में
 अनेक  नई  मदें

 करने  के  सम्बन्ध  में  सहानुभूति  पु वंक  विचार  के  लिये  खोल  दी  गई  और

 करना  था  ।  अनुमतियां  का  न्यूनतम
 वर्ष  १९५१  के  पूर्वाध  में  आयात  निर्यात  मूल्य  भी  बढ़ा  दिया  गया  ।  भुगतान-अन्तर

 व्यापार  अन्तर  की  स्थिति  में  काफी  सुधार  की
 स्थिति  के  कारण  ही  ऐसा  करना  सम्भव

 पड़ा  और  भारत  के  अतिरेक  निर्यात  हुआ  था  ।  वर्ष  १९५४  में  विदेशी  विनिमय  की

 होने  लगे  ।  इसलिये  अब  आयात  नियन्त्रण
 स्थिति

 और  सरल  हुई  और  पंच  वर्षीय  योजना

 पर्याप्त  रूप  से  ढीला  किया  जा  सकता  था  ।
 के  अधीन  फैलती  हुई  भ  व्यवस्था  को  दृष्टि

 वास्तव  में  उस  ay  तो  समस्या  विदेशी  में  रखते  हुयेਂ  आयात  और  fata  दोनों  के

 बाज़ारों  से  संभरण  प्राप्त  करने  की  उच्च  स्तर  कायम  करने  का  प्रयत्न  किया

 और  न  कि  आयातों  को  निर्बन्धित  करने  गया  |  PRY.  में  भारत  सरकार  द्वारा  घोषित

 की  ।  वह  एक  असाधारण  था  ।  ay  आयात  नीति  का  निर्देश  आयातों  के  अधिक

 १९५१  एक  ऐसा  वर्ष  था  जो  कि  इंगलिस्तान  उदारीकरण  और  उन  अनावश्यक  निर्धनों

 की  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  किये  गये  पौंड  को  वापस  लेने  की  ओर  था  जो  देश  की  बदलती

 थाने  के  साथ  साथ  भृत्य  प्राप्ति  और  निर्यात  हुई  दशाओं  में  आवश्यक  नहीं  समझे  जाते

 अतिरेक के  संदर्भ  में  एक  उदारीकृत  आयात

 alfa का  वर्ष  था
 थे

 ।
 में  सभा  को  यह  भी  बता  देना  चाहता

 के
 =

 हूं  कि
 उस

 ay  प्रमुख  सिद्धान्तों

 वर्ष  १९५२  में  दो  महत्वपूर्ण आर्थिक  आधार  पर  नीति  बनायी  गयी  थी :

 तथ्य  दृष्टिगत  हुए  ।  डालर  प्राप्ति
 कच्चे  माल  की  कमी  को  दुर

 और  स्टरलिंग क्षेत्र  के  व्यय  में  काफी  cst

 अन्तर  रहा  ।  कोरिया  की  mfr
 पर  उन  के  भांडार  ८ नायें  रखना

 वार्ताओं  के  सारी  दुनिया  में  माल  के  लिये  उदार  उपबन्ध

 की  कमी  होनी  बन्द  हुई
 और

 क़ीमतें  घटने

 omit  |  घरेलू  मोर्चे  पर  भी  यह  देखा  गया  कि

 देशी  उत्पादन  की  ओर  पर्याप्त

 कुछ  आयातित  माल  बहुत  अधिक  इकट्ठा
 आयात  के  लिये  उदार  उप  ay

 हो  गया  था  और  कई  क्षेत्रों  में  मूल्य  गिरने

 लगे |  आयात  निर्यात  व्यापार  अन्तर  की

 आवश्यक  उपभोक्ता  माल  के
 स्थिति  भी  अनुकूल  नहीं  थी  और  केवल

 समुद्र  तथा  वायु मागं  से  वर्ष  के  प्रथम  चतुर्थांश
 आयात  के  लिये  अधिक  उपबन्ध

 करना  क्योंकि  उस  क्षेत्र  की  उपेक्षा
 में  प्रतिकूल  व्यापार  सन्तुलन  लगभग  ९५  ba

 करोड़  रुपये  का  था  ।  फिर  भी  उस  स्थिति
 हम  नहीं कर  सकते  थ  व

 (4)  देशी  उत्पादन  के  लिये  एक को  वास्तव  में  शौचालय  नहीं  समझा  जाना

 चाहिये  क्योंकि  उस  वर्ष  आय  व्यय  भाषण  स्तर  कायम  करने  के  हेतु  प्रतीक

 देते  हुए  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  उस  घाटे  आयातों की  योजना  को  जारी

 रखना ;  और को  एक  घाटाਂ  सताया  था  ।

 उस  वर्ष  के  लिये  हमें  अपनी  आयात-नीति  ऐशोआराम  की  उन  वस्तुओं

 को  तदनुसार  आयोजित  करना था  |



 आयात  और  निर्यात  १  जमा  १९५५  संशोधन  दि  जाये  ६५२
 ६५१

 गई  और  इनके  लिये  व्यापर  गया  हम  निकट  भूत  काल  में  अपनी  आयात

 तथा  तटकर  समबन्धी  सामान्य  नीति  में  एक  ast  परिवर्तन  देखते  हें  ।  यह

 क़रार  संगठन  के  अनुमोदन  से  परिवहन  केवल  विदेशी  विनिमय  के  विचार

 से  हो  नहीं  किया  गया  ais  हन  यह  नहीं आयात-शुल्क  न् न। उ  दिया  गया

 |  कह  सकते  हैं  कि  विकास  कार्यों  के  लिये

 वित  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 इस  प्रकार  से  १९५४
 विदेशी  विनिमय  की  स्थिति  में  भी  यह

 की  अवधि  में  २२  मद  का  आयात  नोटों  ५४  बहुत  अधिक  ह ् | ९ (ग  ।  जसे  जेसे  देशी

 ware  किया  गया  था  ।  करीब  १७  नई  मर्द
 उद्योग  बढ़ते  जायेंगे  और  हम  नवीन  वस्तुओं

 भी  नये  लोगों  के  लिये  खाल  दीं  गयी  ।
 को  पर्याप्त  मात्रा  में  said  जायेंगे  वैसे  हो

 यह  विचाराधीन  वस्तुयें  या  तो  प्रति पहले  की  अनजान  अवधियों  में  प्रा

 अनुभव  से  तथा  विनिमय  की  सुधरी  हो  जायेंगी  या  एक  ही  बसद  हो  जायेंगी  ।

 इस  उद्देश्य  को  प्राप्य  करने  का  एक  मार्ग
 हुई  स्थिति  के  कारण  १९५४  के  उत्तरार्ध

 में  आयात  नीति  और  अधिक  उदार  की  |  आयात  उन  पर  आयात-शुल्क  बढ़ा  कर

 प्रतीक  अत्यंत  योजना  के  मदों  को  सूची
 और  अधिक  उदारीकरण  करना है  ।  इस  से

 न  केवल  हमारी  आवश्यकता  का  अधिक  से काफी  विस्तृत  कर  गय  थी  ।

 अधिक  भाग  प्राप्त  होता  है  अपितु  यह

 चालू  वर्ष  १९५५  के  पूर्वाध  जिसके  विदेशी  विनिमय  के  व्यय  पर  एक  प्रति  नथ

 faq  ३०  दिसर  १९५४  को  आयात  भी  लगाता  हैं  ।  आगे  भी  आयात  व्यापार

 नीति  घोषित  की  4f,  सरकार  को  देश  की  विशिष्टताओं  के  की  आता  है  ।

 की  अर्थव्यवस्था  की  आवश्यकताओं  का
 परन्तु  इससे  यह  परिणाम  नही  निकालना

 कर  के  आयात-य्पावार  को
 चाहिये  कि  आयात  fi  कब  पर  होंगे  ।

 अधिक  उदार  करने  के  लिये  अग्रेतर  कार्यवाही  इस  देश  में  खपत  में  वृद्धि  राष्ट्रीय

 करना  सम्भव  si  सका  ।  अनेक  महत्वपूर्ण  आय  के  gq  और  समाजवादी  समाज  के

 मदों  के  लिये  उदार  अनुज्ञापन  विकास  कारण  आयात  के  परिमाण
 में  ate

 योजना  लागू  की  गयी  ।  निषिद्ध  सुची  की
 होगी  ;  परन्तु  साथ  ही  निर्यात  की

 कुछ  मदों  के  लिये  प्रतीक  कोटा  Maite
 THAT  भी  और  ब्न्ढ  जायेगी  |  आगे  चल  कर

 किया  गया  ।  इसके  अतिरिक्त  डालर  क्षेत्र  निर्यात  और  आयात  का  परिमाण आज  की

 से  माल  के  आयात  के  जिनमें  धातु का  अपेक्षा  बहुत  ऊंचे  पर  हिना  ।

 काम  करने  के  अजार  तथा  मशीनरी  सा: त-

 लित  छूट  गयी  है  ।  इस  वर्ष  के  पूर्वार्ध  यही  हमारा  व्यय  है  ।  में  ने  कभ  का

 लिये  इस  प्रकार  की  नीति  थी  ।  ध्यान  आयात  नियंत्रण  सम्बन्धी  विचारों

 हम  अपनी  आयात-नीति  के  वर्तमान  की  ओर  आकर्षित  किया  हूं  क्यांकि  पिछले

 सूप  को  श्रीसत्य  उदारीकरणਂ  कह  सकते  दिनों  बहुत  बार  जब  कभी  हमने  किसी  वस्तु

 हम  उन  मदों  को  चुनते  हैं  जहां  उदारीकरण  विशेष  के  आयात  पर  रोक  लगाई  या  उसमें

 न्यायोचित  होता  है  कि  उपभोक्ता  छूट  दी  तो  हमें  आलोचना  का  सामना  करना

 कच्चा  माल  और  पजा  माल  के  सम्बन्ध  पड़ा  ।  में  सभा  का  यान  इत  तथ्य
 की  ओर

 ~
 आयात  नीति  में  पर्यापत  उपलब्ध  किया  आकर्षित  करना  चाहता  था  कि  हमारे  समक्ष
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 दोहरा  लक्ष्य  है  ।  एक  हैं  विदेशी  विनिमय  की  बात  से  सहमत  होगा  कि  देश  को  उस  की

 उपलब्धता  में  वृद्धि  की  जाये  और  दूसरे  यह  आवश्यक  वस्तुओं  से  वंचित  करना  अच्छी

 नीति  नहीं  है  ।
 कि  उपलब्ध  विदेशी  विनिमय  को  समुचित

 रीति  से  खर्च  किया  जाये  ।  हमारी  नीतियां  हमारा  निर्यात  प्रोत्साहन धीरे  धीरे

 सदैव  ही  आधारभूत  जैसे  समुचित  फलीभूत  हो  रहा  ह  ।  गत  पांच  वर्षों  में  हमारे

 मात्रा  में  खाद्यानों  का  दूसरे  उद्योगों  विदेशी  व्यापार  का  ढंग  धीरे  धीरे  «दलता

 को  अपेक्षित  कच्चा  तथा  पूंजी  माल  उपलब्ध  जा  रहा  हे
 ।

 युद्ध  से  पूवे  हम  अधिकांश
 रूप

 कर।ने  तथा  तीसरे  उपभोक्ता  वस्तुओं  पर  से  कच्चे  माल  का  निर्यात  किया  करते  पग

 विदेशी  विनिमय  को  समुचित  रूप  व्यय  पासा  पलटता  जा  रहा  हमने  उसे
 करने के  विचार  से  प्रभावित होती  रही  है  ।  काफ़ी पलट  दिया  है  ।

 इस  प्रकार  हम  अपने  आयात  नियंत्रण  को
 हम  में  से  कुछ  लोग  अवश्य  हीन  भाव  वाले

 विनियमित  करते  रहे  हैं  ।  और  इस  रोक
 जिससे  हमें  विश्वास  होता  है  कि  हमारे

 लगाने  तथा  छूट  देने  का  तथा  उपलब्ध
 विदेशी

 उत्पाद  विदेशी  उत्पादों  से  अवश्य  ही  घटिया
 विनिमय  को  अपनी  आवश्यकतानुसार  व्यय

 माननीय  सदस्यों  ने  आज  प्रातः  एक  भर

 करने  का  परिणाम  यह  रहा  है  कि  हमारा  पढ़ी  होगी--और  यह  सच  भी  है--अबकी

 पौण्ड  पावना  अभी  तक  अक्षुण्ण  है  और  वह  हमारे  डीजल  इंजिनों  के  लिये  जमाने  जैसे

 हमारे  भावी  औद्योगिक  विकास  में  सहायक  उद्योग  में  अग्रसर  देश  ने  भी  आर्डर  fear

 हो  सकेगा ।  है--चाहे  eer  थोड़े  इंजिनों

 के  लिये  हो  और  चाहे  यह  एक  प्रकार  का

 जहां  तक  निर्यात  का  सम्  वध  युद्ध  प्रतीक  आडंर  ही  हो  ।  इसलिये  जहां  तक  हमारे

 काल  में  sed  निर्यातों  को  नियंत्रित  करने  का  उत्पादों  का  सम्बन्ध  हमें  किसी  प्रकार  का

 था  ।  अन  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  हम  जो  हीन भाव  नहीं  रखना  चाहिये  ।  हमारा  देश

 उपाय  करते  हैं  उन  को  निर्यात  नियंत्रण  अभी  विकासोन्मुख है  और  हम  ut  मंथर

 कहना  भूल  होगी
 ।

 वास्तव  में  वह  तो  निर्यात  गति  से  विकास  की  ओर  जा  रहे  हैं  और  हमारे

 देशवासियों  के  अन्दर  बुद्धिमत्ता  की  भी  कोई प्रोत्साहक हैं  ।  प्रायः  ९०  प्रतिशत  वस्तुयें

 मुक्त  अनुज्ञापन  के  अन्तर्गत  हैं
 ।  अब

 हमें  कमी  नहीं  है  ।  हमारे  पास  कई  दातों  की

 यह  देखना  है  कि  क्या  स्वयं  हमारे  देश  की  टेक्निकल  विशिष्टता  न  किन्तु  हम  उस

 मांग  के  कारण  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  मुक्त  कमी  को  समस्त  सम्भव  तरीक़ों  से  पूरा  करने

 अनुज्ञापन को  जारी  रखना  एक  ait  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  में  थोड़े

 ही  कठिन  हो  गया  है
 ।

 उदारहण  के  लिये  ही  समय  के  अन्दर  हमारे  उद्योग  के  वे

 भक्षणीय  तेलों  को  लीजिये  ।  उन  के  सम्  ay  शाम  निकले  हैं  जो  कि  हमारे  लिये  श्रेय  की

 में  हमें  यह  देखना  है  कि  कहीं  देश  में  उन  की  बात  हैं  ।  में  उद्योग  के  प्रत्येक  पहलू  के  सम्  वध

 प्रदाय  कम  न  हो  जाये  ।  ऐसी  वस्तुओं  के  में  ऐसा  कहना  नहीं  क्योंकि
 कई

 विषय  में  हम  कह  सकते  हैं  कि  हम  निर्यात  पहलूओं  में  अभी  विकास  तथा  सुधार  होना

 नियंत्रण  करते  और  यह  नियंत्रण  हम  देश  आवश्यक  है--किन्तु हमारे  लिये  यह  बड़ी

 प्रसन्नता-सूचक एवं  स्वस्थ  बात  है  कि  विदेशी की  आवश्यकताओं को  ध्यान  में  रख  कर  ही

 करते  हैं  ।  मुझे  आशा  हैं  कि  सदन  मेरी  इस  हमारे  माल  में  पर्याप्त  रुचि  दिखा  रहे  हैं  ।
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 मेरे  विचार  में  और  कुछ  कहने  की  दूसरा  मामला  है  और  इसका  निर्णय  वह

 नहीं  है  ।  जहां  तक  आयात  स्वयं  ही  करेंगे  ।  ।  में  चाहता  हूं  कि  माननीय

 नियंत्रण  के  चलाने  का  प्रश्न  सम्भव  मित्र  तनिक  गम्भीर  रहें--व्यापक  में  उनकी

 में  भी  हम  अनुभव  से  सीख  रहे  हैं  और  में  बुद्धिमत्ता का  सम्मान  करता  हूं--और

 समझता  हूं  कि  आरम्भ  में  हमने  अवद्य  ही  कई  वार  उनके  ऐसी  लापरवाही से  कहे

 कुछ  गलतियां  भी  की  हैं  ।  नन  लाखों  हुये  शब्दों  से  सम्मान  को  एक  धक्का  सा

 ज्ञानियों  के  जारी  करने  का  प्रश्न  आ  जाता  लगता  है--और  लापरवाही  पुर्णतया  संसदीय

 है  तो  यह  समस्या  कठिन  हो  जाती  हैं  ।  तीन  दाऊद हैं  ।

 साल  पहले  हमने  एक  प्रयोग  का  अनुभव  किया

 और  नव-आगन्तूकों  के  लिये  अनुभूतियों
 श्री  एस०  एस०  मोर  :  जहां  तक

 aaa  देने  वाले  विभाग  का  सम्बन्ध
 खुला  छोड़  दिया  |  इसके  बाद  वर्ष  के

 है--में  सरकारी  कागजात  के  उल्लेखों  से
 में  हमारे  पास  लाखों  आवेदनों  का

 ढेर  लगने  लगा--मेरे  पास  ठीक  आंकड़े
 यह  सिद्ध  कर  सकता  हुं  कि  ऐसी-वैसी  ८  तें

 उसमें  होती  हें  ।  तो  फिर  उस  में  क्या  अन्तर तो  नहीं  है--मेरे  विचार  में  एक  लाख  से

 आवेदन  प्राप्त  हुये  और  हम  बड़ी

 कठिनाई  में  फंस  गये  |  यह  उठा
 श्री  कर मरकर  :  जहां  तक  माननीय

 और  हमारी  यही  आलोचना  होती  मित्र  का  सम्बन्ध  है  उनके  लिये  तो  सम्भवत या
 कि  हम  संस्थापित  आयातकों  का  पक्ष

 लेते  आप  सोचें  कि  यदि  हम  प्रत्येक  व्यक्ति

 यही  विकल्प  हो  सकता  है--और  वह  इन  में

 से  एक  को  चुन  सकते  हैं  ।

 के  लियें  आयात  तथा  निर्यात  अनुभूतियों
 थको  खुला  छोड़  दें  तो  इससे  एक  प्रकार  की  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  यदि  इन  दो  में  से

 शधान्धली  मच  जायेगी--इस  लिये  आयात
 एक  को  चुनना  है  तो  में  धांधली  को  ही  चुनूंगा

 ।

 तथा  निर्यात  के  नियंत्रण  में
 श्री  कर मरकर  :  किन्तु  हमारा  विकल्प

 वह  नहीं है  जैसा  कि  में  ने  जत  काम  नया
 श्री  To  एन०  थामस  )

 था  तत्र  aga  से  लोगों  ने  बहुत  सी  अस्पष्ट इस  व्यवस्था
 का  विकेंद्रीकरण  क्यों  नहीं

 ्
 करते  i  बातों  का  लाभ  उठाया  |  अभी  आपको

 एक  छोटा  सा  उदाहरण  देता  हूं  जिसमें

 श्री  करमरकर
 :

 हम  विकेंद्रीकरण करने  हमें  बहुत  सी  कठिनाइयां  हुई
 ।

 हम  अपने

 प्रयास कर  रहे  हैं  ।  दफ्तर  में  अपनी  बुद्धि  से  कई  दार  यह  विश्वास

 कर  सकते  &  कि  जो  कुछ  हमने  कहा  है  उसमें श्री  एस०  एस०  सारे

 अथवा  भ्रष्टाचार  ?
 एक  विशेष  वस्तु  भी  आ  ही  जायेंगी  fe

 वास्तव  में  ऐसा  नहीं  होता  ।  उदाहरण  के
 श्री  कर सरकर  :  जहां  तक  माननीय

 लिये  एक  घटना  और पेंसिलों के  स्वदेशी

 सदस्य  के  विचारों  का  सम्बन्ध  भ्रष्टाचार
 उद्योग  को  संरक्षण  देने  के  लिये  हमने  कह  दिया

 और  तन
 उसके  बाद

 की
 घायल  ।  जहां तक  कि  १६  रुपय  ya  मूल्य  वाली  पेंसिलों  का

 हमारा
 पम्मा

 हे--हम  तो  अन्धेरे  से  उजाले  आयात
 न

 किया  जाये
 ।

 किन्तु  हमने  देखा
 कि

 की  ओर
 रहे  हैं

 ।
 माननीय  सदस्य  CORTE  की  पेंसिलों के  गट्ठे  आये  और

 की  प्रगति  उलटी  ओर  को  है  ।  यह  तो  हमारा  शुल्क  कलेक्टर  इसे  रोक  न  सका  ।
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 कयोंकि  कठिनाई  यह  थी  कि  प्रत्येक  पेंसिल  अध्ययन  करता  हुं  ।  माननीय  मित्र  के

 ९  इंच  के  स्थान  पर  ३६  इच  लाबी  थी  और  दूसरी  ही  बात  हो  |

 हमन  पेंसिल  की  इस  प्रकार  नहीं  खेर  यह  मामला  दूसरा  हैं  और  में  उनके
 की  थी  कि  पेंसिल  लिखने  की  एक  ९  इंच  स्वभाव  के  लिये  उन  से  विवाद  नहीं  करना

 लम्बी  वस्तु  होती  है  ।  सो  यह
 ८

 मत  हुई
 चाहता  बल्कि  जिस  तरीके से  वह  क्षण-क्षण

 हम  इन  पर  ध्यान  देते  हें  किन्तु  यह  में  ही  उठते  हें  उससे  पता  चलता  है  कि  वह
 अलग  मामला  है  |  इसलिये  यह  सारी  छोटा

 आपे  से  बाहर  हो  जाते  किताबें  उन  से
 छोटी  कठिनाइयां हैं  जिनका  सामना  बड़े  हा  शिष्ट  भाव

 से
 सब  कुछ  कहता

 नियंत्रण  विभाग  को  करना  पड़ता  है  ।
 आज  सायं  में  म।ननीय  मित्र  के  विचारों  के

 बारे  में  और  अधिक  न  कहूंगा  ।  मुझे  Ai में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मित्र  विदेशी

 विनिमय  के  उपयोग  तथा  अनुकृतियों  के  ह  कि  मननीय मित्र  भो  अब  यह  निश्चय  करेंगे

 तरीक़ों  पर  विचार  करें  और  उनका  कि  बोलने  से  पुर्व  अध्ययन कर  fear  जाये  ।

 पूर्वक  अध्ययन  करें--और  में  इस  कार्य  में  यदि  ag  करें  में  उनके  मुख  से  कड़ा

 से  कड़ी  आलोचना  भी  सुनने  के  लिये  aa
 उनकी  सहायता  करने  के  लिये  भी  तैयार  हूं  ।

 मुझे  पुरा  विस्वास  है  कि  यदि  माननीय  मित्र  मचा हता हूं  कि  इस  एक  दिन में  वह  कोई

 eq 0E  बातें  कहें  और  वद-विवाद  दौरान निष्पक्ष
 हो  कर

 और
 यह  भूल  कर

 कि
 में  एक

 अन्य  पंडित  में  बैठता  हूं  इस  प्रश्न  का  अध्ययन  स्वर्थ  आलोचना  करें  |

 करेंगे--तो  वह  मेरे  इस  वक्तव्य  के  साथ
 श्री  य०  एस०  त्रिवेदी

 पुर्णतया  सहमत  होंग  im  वह  समय  जिसके
 औचित्य  प्रश्न  के  हेतु  चाहता हूं

 कि  बया
 न्घध

 में  वह  निर्देश  कर  रहे  हें  लगभग
 माननीय  मंत्री  Cai  श्री  मोरे  के  मध्य  यह

 समाप्त  हो  चुका  है  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि

 आयात-नियंत्रण  अथवा  निर्यात  की  जो  नीति
 Qed  वार्ता  द्  रही  है  झ्र  ब्या

 इसे  चलने  दिया  जाये  ?

 हमने  अपना  रखी  हैँ  शत  प्रतिशत  सही

 यह  तो  उस  भारत  में  स्कूल  असम्भव  है  श्री  कर मरकर  :  एक  ही  अन् तबा था

 जनन  कि  हमें  लाखों  आवेदन  से  पाला  पड़े  ।
 बुरी  थी  और  दूसरी  इस  ard  में  और  भी

 किन्तु  मुझे  माननीय  मित्र  को  यह
 :

 ता  कर  बुरी है  |
 प्रसन्नता  होती  और  जैसा  कि  उद्योग  तथा

 मैं  अब  इन  अंतर्बाधाओं के  सम्बन्ध  में
 वाणिज्य  वालों  ने  wa  भी  माना  t—

 कुछ  एक  लोगों  को  छोड़  कर  कहना  कुछ  नहीं  कहूंगा  किंवा  में  सभा  कप्तान  एक

 महत्वपूर्ण  तथ्य  की  अ।र  GBB  और  ag
 चाहिये  केवल  एक  ही  मित्र  के  अतिरिक्त

 जिन्होंने  कभी  कभी  कहा  है  ०.»  यह  है  ।  हम  उस  मंत्रणा  के  लिये  अभा री  हैं

 जो  कि  हमें  वाणिज्य  तथा  उद्योग  वालों

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  मंत्रियों  का
 dar  संसद  के  सदस्यों  ने  दी  और  हम।रा  जो

 यह  विशेषाधिकार हैं  कि
 वे  अध्ययन

 के
 बिना

 मार्गदर्शन  जनता  की  राय  ने  किया  वहू  भी

 भी  बोलें  ?
 लाभदायक  रहा  ह--और  हम  अब  यह  कह

 सकने  योग्य  हें  कि  हमारी  आयात-निर्यात
 श्री  कर मरकर  दुर्भाग्य  से  मेरा  यह

 स्वभाव ही  है  कि  में  aaa  बोलने  से  पूर्व  की  ऐसी  हैं  जिन्से  समस्त
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 लोगो म  संतोष  है  ।  मे  यह  नहीं  कहता  कि
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  कल  इस  पर

 हम  इससे  प्रसन्नता  होनी  चाहिये--क्योंकि  वादविवाद ही  नहों  होगा

 श्री  कर मरकर  उससे  अगले  दिन  ।
 सुधार के  लिये  तो

 ada  ही  गुंजाइश  होती है

 किन्तु  विचार  में  यह  बात  ठीक  नहीं
 कि  मेरे  माननीय  मित्र  एक  योग्य  वकील  और

 में  भी  पहले  वकील  था  ।  मेरे  लिये कल सभा  में  एसी  बातें  कही  जायें  जो  सत्य  न  हों
 ।

 आयात  तथा  निर्यात-नियंत्रण  के  इस  का
 wt

 है  कि
 जब

 दूसरी  बार  विषय
 पर

 वाद-विवाद  उनके  कल  का  अर्थ
 कल  है

 उपाय  को  लागू  करने  के  बारे  में  मे  संधि-त

 में  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हूं
 ।  प्राकृतिक

 चाहे  कल  कुछ  भी  हो  ।

 इन  कुछ  विचारों  के  साथ  में  प्रस्ताव  करता
 रूप  से  ही  आयात  तथा  निर्यात  नियंत्रण  के

 विषय  ऐसे  विषय  हें  जिन  में  माननीय  सदस्यों
 हूं  कि  इस  विधेयक  पर  विचार

 जाये
 |

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  .
 «

 का  अधिक  रुचि  रखना  आवश्यक  हे
 आयात  निर्यात

 बैठने  से  पहले  में  ag  बात  कहना
 १९४७

 अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 चाहूंगा  कि  हम  लोग  उन  अच्छे  परिणामों

 से  भी  इतने  प्रसन्न  नहीं  हें  जो  कि  हमें  प्राप्त  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप

 विचार  किया  जाय  ह
 हो  चुके  हे--हम  से  मेरा  अभिप्राय  उन  सारे

 लोगों  से  है  if  आयात  तथा  निर्यात  नियंत्रण
 श्री  यू०  एम०  त्रिवेदी  :  इस  विधेयक  के

 सभा  के  समक्ष  रखे  जाने  पर  मुझे  एक के  मोहल्लों के  प्रबन्ध  के  प्रभारी हें  ।  दूसरे

 दलों  के  माननीय  सदस्यों  रचनात्मक  निक  आपत्ति  है  यह  अर्थ-विधेयक  है

 सुझावों का  में  सदैव  स्वागत  करता हूं  ।  वास्तव  अ्रधिनियम का
 ४  क  में  देय  के

 सभा  में  भ्रांकड़े  शादी  देते  का  कारण  ही  लिये  जाने  का  उपबन्ध  भी  और  यदि

 यह  था  कि  मं  इन  तथ्यों  की  ओर  इस  प्रकार  से  देय  लिये  जायें  तो

 सभा  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  और  वह  टैक्स  कर  बन  जाता  कौर  इसी

 उनके  विचार  जानना  चाहता  aT—Faita  लिये  यह  एक  विधेयक  बन  जाता

 इस  विधेयक  पर  जो  चर्चा  होती  हम  el  इस  पर  राष्ट्रपति  की  मंजूरी  भी  नहीं

 उसी  लाभ  उठाने  रिਂ  अश  अवय  करते  हैरानी  राज्य  सभा  में  इस  क  पुरःस्थापित

 हैं  ।  हम  इस  विधेयक को  यों  ही  शीघ्रता  किया  जाना  भी  गलत  अतः  में  इसका
 aN

 से  पारित  करना  नहीं  चाहते  जेसे  कि  इस  विरोध  करता हूं
 '

 विधेयक  का  कोई  महत्व  ही  न  हो  ।  इसी  सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  के

 विचार  से  मं  कहता  g  कि  भें  रचनात्मक
 लिये  निर्धारित ame  दिन  भी  इस  पर

 सुझावों  का  च्े  स्वागत  करूंगा  ।
 वाद  विवाद  जारी  रहेंगा  ।

 किसी  प्रकार  भी  में  करता  हूं  कि
 इसके  पश्चात्  लोक॑  बुधवार  २

 कल  श्री  एस०  एस०  मोरे
 रचनात्मक  सुझाव  १९५५

 के
 ग्यारह  बजे  तक  के  लिपे

 श्रव्य  देंगे  fi  हुई  |


